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 लोक  सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock,

 (  श्रेय  महोदय  पीठासीन  हुए |
 |

 ३,  Mr.  SPEAKER  in  the  Chair  a

 weal  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 खेलों  के  सम्बर्धन  के  लिए  राष्ट्रीय  प्रोग्राम

 3.21  नारायण  चन्द  परिवार  :  क्या  दिक्षा  समाज  कल्याण  शर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  देश
 में

 खेल
 कूद  के  सम्बन्धी के  लिये  कोई  राष्ट्रीय  प्रोग्राम  है  ;

 यदि  तो  उसकी  संक्षिप्त  रूपरेखा  क्या  हैं  ;

 खेल  कूद  के  राष्ट्रीय  स्तर  पर  dada  के  लिये  गत  तीन  वर्षों  में  वेवर  कुल  कितनी

 धनराशि  नियत  की  गई  ;  अर

 मांट्रियल  प्रो लम् पिक  खेलों  में  खिलाड़ियों  के  निराशा  जनक  प्रदर्शन  को  ध्यान  में  रखते

 qa  क्या  इस  राशि  में  वृद्धि  की  जाएगी  ?

 दिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  हरविन्द  :

 से  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।  प्रियाल में  रखा  गया  ।  देखिये

 संख्या  एल०  zo  11179/76]

 श्री  नारायण  चन्द  परिवार  :  विवरण  से  प्रतीत  होता  है  कि  मंत्री  महोदय  ने  भारत  में

 कद  के  संवर्धन  के  लिये  बड़ी-बड़ी  greg  रखी  थीं  ।  लेकिन  वास्तव  में  ऐसा  नहीं  है  ।

 1735  एल०
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 मैं  इस  सम्बन्ध  में  लोक  सभा
 al  प्राकलन  समिति  के  प्रतिवेदन  का  जिक्र  करता  हूं

 जिसमें  मंत्रालय  ने  समिति  को  यह  उत्तर  दिया  है  कि  खेलकूद  के  लिये  दी  गई  सहायता  पर्याप्त  नहीं

 इसमें  कहा  गया  है  कि

 है लिख लकद  परिषद्  के  लिये  हमने  योजना  में  20  लाख  का  नियतन  किया  है  ।

 पुनरीक्षित  अनुमान  में  इसे  कम  करके  10  लाख  रुपये  किया  गया  ।”

 इसमें  प्राणों  कहा  गमा  है  कि  ——

 में खेलकूद  पर  प्रति  व्यक्ति  राय  10  से  18  आरम्भ  में  इससे  कुछ

 अधिक  तथा  पंजाब  में  41  पैसे  है  ी

 यह  व्यय  हर  राज्य  में  समान  नहीं  है  ।

 दूसरी  खेदजनक  बात  ae  है  कि  शिक्षा  मंत्रालय  के  प्रतिवेदन  में  खेलकूद  के  संवर्धन  तथा

 मागं दर्शन
 के

 लिये
 नेहरू  युवक  केत  की  स्थापना  का  जिक्र  किया  गया  है  ।  1976  में  मेरे

 एक  प्रश्न के  उत्तर  में  मंत्री  महोदय ने  बताया  था  कि  कुल  स्वागत  185  ने  हर  युवक  केन्द्रों  में  से

 केवल  93  ही  केन्द्र  खोले  गये  |  प्रभी  लगभग  राधे  केन्द्र  खोले  जाने  के  लिये  हैं  ate  राशि  का

 तन  भी  पर्याप्त  नहीं  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  खेलकूद  संवर्धन  सम्बन्धी  इस  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  से  हम

 क्या  आशा  रख  सकते  हैं  ।

 मंत्री  महोदय  हमें  बताये  कि  खेलकूद  के  लिये  जितना  भी  वित्तीय  नियतन  होता  क्या

 वे  उससे  सन्तुष्ट  हैं  क्योंकि  प्रावधान  समिति  ने  भी  अपने  प्रतिवेदन  में  बहुत  कम  नियतन  का  जिक्र

 किया है  ।  इतने  कम  नियतन  ate  हर  स्तर  पर  बुनियादी  ढांचे  के  ana  इरादी  की  स्थिति  में

 मोंद्रियल  में  निराशाजनक  प्रदर्शन  होना  स्वाभाविक  ही  है  ।

 श्री  अरविन्द  नेताम  :  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  क्या  मैं  सन्तुष्ट  हुं  अथवा  नहीं  ।

 यह  एक  कठिन  प्रश्न है  ौर  कोई  भी  मंत्री  की  गई  राशि  से  सन्तुष्ट '  नहीं  होता i  मेरे

 मंत्रालय के  लिये  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  श्रन्तगत  1378  लाख  रुपये  की  राशि  का  नियतन

 किया  गया  ate  सन्तुष्ट  होने  का  प्रश्न  पैदा  नहीं  होता  ।

 श्री  बसन्त  साठे :  क्या  यह  राशि  पांच  वर्षों  के  लिये  है  ?

 श्री  हरविन्द  नेता  :  हां  यह  कुल  परिव्यय  है  ।  सन्तुष्ट  होने  का  कोई  प्रश्न  महीं  ।  प्रश्न

 यह  है  कि  नियत  की  गई  राशि  का  उपयोग  कैसे  किया  जाये  ।  जहां  तक  नेहरू  युवक  केन्द्रों  का

 प्रश्न है  श्री  तक  108  नेहरू  युवक  केन्द्र  काम  कर  रहे  हैं  बराबर  वास्तव
 में  यह

 समस्या  राज्य  सरकारों

 की  है  श्र हम  राज्य  सरकारों  के  साथ  इस  मामले की  पैरवी कर  रहे  हैं  ।

 प्रो ०  नारायण  चन्द  पराइ:र  :  यह  बात  स्पष्ट  है  कि  कुल  स्वीकृत  185'  में  से  108  काम

 कर  रहे  9  1976 के  जब  93  केन्द्र  काम  कर  रहे  केवल  15
 अन्य

 केन
 खोले

 गये
 ।

 यह  हमारे  खेलकूद के  लिये  एक  बुनियादी  चा
 है

 समूची  समूची  राष्ट्रीय  नीति  तथा  राष्ट्रीय  तथा  राज्य  स्तरों  की  अनेक  परिषदों  के

 निर्णय  तथा  परामर्श के  भ्रनुचित  चयन  निष्फल  कर  सकता  है
 ।

 इलस्ट्रेटिड  वीकली  के  14  तथा  21  1974  के  अंकों  में  प्रकाशित  पह  बंगाल

 अवर  फोर  द  हाकी  गोल्डਂ  शशांक  के  लेख  की  कौर  मैं  आपका  ध्यान  दिलाता हूं
 ।  इस

 नद
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 लेख  में  कहा  गया  है  fa
 ने  मांट्रियल  गये  हमारे  पांच  खिलाड़ियों  की  श्रन्तर्राष्ट्रीय  खेलों  में

 क्षमता  के  बारे  में  यह  टिप्पणी  की  थी  कि  उनमें  श्रन्तर्राष्ट्रीय  खेलों  में  भाग  लेने  योग्य  क्षमता  कौर

 शक्ति  नहीं  फिर  भी  उन्हें  भेजा  गया  ।  तो  स्थिति  यह  है  ।  एक  राज्य  से  यह  दलील  जाति

 है  कि  व्यक्ति  को  चुना  जायेਂ  ।  इन  सब  बातों  का  परिणाम  देख  ही  लिया  है  ।  मैं  उदाहरण

 प्रस्तुत  करता हूं  .  .  .

 अध्यक्ष  महोदय  कप  उदाहरण  प्रसतुत  न  करें  अपना  प्रश्न  पूछ  ad  हैं  ।

 प्रो०  चन्द  पराशर :  मैं  कहना  चाहुंगा

 अध्यक्ष  महोदय  झप  जानने
 के

 लिये  ही  पूछें  |

 प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  मैं  जानना  चाहता  हं  कि  खलकद  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  नीति  को

 सैद्धान्तिक  तथा  व्यवहारिक  दोनों  रूप  हर  स्तरों  पर  चयन  तथा  वित्तीय  नियतन  के  मामले

 में  पूर्णतः  कार्यान्वित  किया  जाये  ।

 श्री  भ्ररविन्द  नेताम  :  जहां  तक  किसी  राष्ट्रीय  टीम  के  चयन  का  सम्बन्ध  यह  कार्य

 सम्बन्धित  खेल  के  राष्ट्रीय  क्रीड़ा  संघ  का  होता  है  ।  यह  काय  मेरा  मंत्रालय  नहीं  करता  ।  इसलिये

 चयन  का  काय  केवल  संघ  द्वारा  ही  किया  जातीं  है  ।  सरकार  किसी  भी  खिलाड़ी  के  चयन  में

 क्षेत्र  नहीं  कर  सकती  ।  गर्त  यह  कहना  मेरे  लिये  बहुत  कठिन  है

 अध्यक्ष  महोदय  यह  जानना  थाहते  हैं  कि  क्या  चयन  में  किसी  तरह  की  गड़बड़ी  हई  है

 या  इसके  लिये  कोई  द  पूर्ण  प्रक्रिया  अपनाई  गई  है  ।

 प्रो ०  नारायण  चन्द  पराशर  :  मैं  किसी  विशेष  खेल  का  उल्लेख  कर
 रहा  हूं  ।

 श्री  हरविन्द  नेताम  :  माननीय  सदस्य  ने  हाकी  दल  के  चयन  का  उल्लेख  किया है  ।  मैं

 निवेदन  करता  हूं  कि  इसी  दलਂ  ने  गत  वर्ष  क्वालालंपुर  विश्व  कप  में  स्वरण  पदक  जीता  था  कौर  इसी

 दल  ने  इस  बार  इतना  ब्रा  खेला है

 mua  महोदय  :
 क्योंकि  यह  दल  एक  वर्ष  पुराना  हो  गया  इसका  भी  कुछ

 पड़ता  है  ।  यह  वहीं  दल  था  ।

 श्री  भ्ररदिग्द  नेताम  :  यह  सट्टी  है  कि  हमारा  यह  हाकी  दलएक  Sa  पुराना  हो  गया  था  1.

 यह  सही  नहीं  है  कि  चयन  गलत  ढंग  से  तरा  है  सभा  को  याद  दिला दूं  कि  चयन  के  बाद

 इस  पुरानी  टीम  के  खिलाड़ियों  के  बारे में  कहीं  भी  किसी  प्रकार  की  टीक  टिप्पणी  नहीं  की  गई  ।

 श्री  वसन्त  साठे  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  चयन  के  मामले  में  इन  संघों  के  कार्यकरण

 के
 faa  कोई  निश्चित  मान-दंड  तैयार  किया  गया  है  ।  संघों  के  झपने  भी  कुछ  नियम  होंगे  ।  माननीय

 मंत्री  ने  प्रभी-प्रभी  बताया  है  कि  वे  हस्तक्षेप  नहीं  कर  सकते  ।  किन्तु  क्या  श्राप  यह

 करने  की  भी  कोशिश  नहीं  करोगे  फि  वें  चयन  करने  में  अपने  नियमों  का  पालन  करें  ।  तैराकी

 के  नियमों  में  प्रभी  भी  यह  उपबन्ध  है  कि  राज्यों  के  एसोसिएशन  खिलाड़ियों  की  सिफारिश

 उनका चयन  करेंगे  ।  तब वे  तथा  चयन  करते  हैं  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  म

 नियुक्त  किये  गये  कुछ  व्यक्ति  पक्षपात  करते हैं
 ।  इतना  नहीं  उन  व्यक्तियों

 3
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 ढी  नियमों
 के

 विरुद्ध  की  जातीं  क्या  श्राप यह  करेंगे
 कि

 ये
 संघ  कम

 से  क
 अपने

 नियमों  का  तो
 पालन  करें

 ?
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  चीन  के  मामलों में में  किस  तरह

 नियंत्रण  तथा  निगरानी  रखती  हैं  ?

 aaa afafr श्री  हरविन्द  नेताम  :  जसा  कि  मैं  कह  चुका  हूं  कि  प्रत्येक  संघ  की  ग्लानि

 देती  है  art  वही  चयन  समिति ठीम  का  चयन  करतीं  हैं  ।  क

 अध्यक्ष  महोदय :  उनका  प्रश्न  यह  है  कि  क्या संघों ने  aot ध  र  ग  नने
 wat

 नियमों
 क

 का  पालन  किया  है

 था  चयन  तदर्थ  आधार  पर  किये  गये  हैं  ।

 श्री  बसन्त साठ  :
 संघ  के  कुछ  पदेन  सदस्यों  ने पक्षपात  तथा  भाई-भतीजावाद  बरता

 है  .  ।

 श्री  प्ररविन्द  नेताम  ब  कभी  हमें कि  से  कोई  शिकायत  प्राप्त  होती  है  तो

 उसकी  जांच  करते  मैं  इस  मामले  पर  विच  गा  !

 >  fo
 की  निगरानी  at  नियंत्रण  रखते  हैं  ? श्री

 वसन्त  साठे  :  श्राप उन  पर  किस
 तरह

 की

 ......
 श्री  अरविन्द  नेताम  नहीं  श्रीमान्  ।

 क श्री  साठ  तो  फिर  ait  वहां  किस  लिये  हैं  ।

 श्री  दिनेश  चन्द  गोस्वामी :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  जिस  हाकी  दल 1 earerernye

 दें  हमें  सम्मान  दिलाया  था  वही  दल  मांट्रियल  भी  ग्या  है  ।  किन्तु  क्या  यह  सही  नहा
 ह

 ं  है  कि  जिन

 वे  नहीं थे  । बशेषज्ञों  तथा  प्रशिक्षकों  ने  क्वालालंपुर  में  हमारी  सहायता  की  मांट्रियल  के  लिये
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 यदि  तो  कया  मंत्री  महोदय  हमें  इसका  कारण  बता  सकते  हैं  ?  कया  यह  भी  स 1 ा  नहीं  हैकि  मारी

 हाकी  दल  के  खिलाड़ियों  ने  मैनेजर  के  विरुद  एक  अ्रम्यावेदन  पेश  किया  है  ।  क्या  मंत्री  जी  सभा  को

 विश्वास  में  लेकर  यह  बतायेंगे  कि  उनकी  क्या  शिकायत  थी  ?

 सरकार ने  1980  में  मास्को मांट्रियल  में  हुई  हमारी  हर  पर  पिता  बगर  क्या

 में  होने  वाले  ग्रीलम्पिक  खेलों  तथा  1982  में  भारत में  होने  वाले  एशियायी  खेलों  के  बारे

 ga.  विचार  किया  सरकार  कोई  ठोस  दृष्टिकोण  म्रपनायेगी  श्र  att  से  प्रतिभाशाली

 खिलड़ियों  को  पता  लगाकार  उन्हें  इन  खेलों  के  लिये  प्रशिक्षण  देगी  ?  क्या  सरकार  कभी  सं  धन

 यादि  की  व्यवस्था  सहित  समुचित  प्रबन्ध  करेगी  ?  क्या  सरकार  ने  इस  कौर  विचार  किया  है
 ?

 श्री  श्रीअरविन्द  नेताम  :  यह  सही  है  कि  क्वालालंपुर  में  जो  व्यक्ति  प्रशिक्षक  के  रूप  में  भेजा

 रि

 था  वही  व्यक्ति  मांट्रियल  में  नहीं  भेजा  गया  ।  जहां  तक  म्रधिकारियों  का  स
 चिता है

 लात

 शिक्षक  अथवा  उनकी  नियुक्ति  संघ  द्वारी  ही  की  जाती  सरकार

 छारा ।

 रकत  साद
 :

 फिर
 अ्रापंका

 कया  काम
 गया

 ?

 aenet  air:  स्पष्टतया  उनका  काय  निगरानी  रखना  है  |



 -
 23  अ्रगस्त  1976  मौखिक  उत्तर

 श्री  श्रीचन्द  नेताम  सा  कि  मैंने  कहा  है  कि  जहां  तक  प्रशिक्षक  तथा  मैनेजर  का  सम्बन्ध

 उनकी  नियुक्ति  संघ  द्वारा  को  जाती  है  नदी  सरकार  द्वारा  ।  जहां  तक  हाकी  दल  के  अ्रधिकारी  के

 विरुद्ध  की  गई  शिकायत  का  सम्बन्ध  हमें  इसका  पता  विभिन्न  स्रोतों  चला  है  fara  हम
 संघ  से  प्रमाणिक  रिपोर्ट  देन ेके  लिए  कह  रहे  हे  ।

 श्री  दिनेश  चन्द्र  गोस्वामी  :  क्या  अब  मास्को  श्रौलम्पिक  तथा  198  2  के  एशियाई  खेलों

 के  लए  व्यापक  रूप  से  योजना  बना  रहे  हैं
 ?

 श्री  श्ररन्बिद  नेता  :  श्रीमान्  ।  यह  विचाराधीन  है  |

 श्री  सी०  के ०
 :  हाल  ही  में  मांट्रियल  में  हुए  अन्तर्राष्ट्रीय  खेलों  में  भा  रत  के  सन्तोष  जनक

 प्रदर्शन  को  ध्यान  में  रखते  क्या  सरकार  खेलों  के  प्रति  नई  नीति  अपनाएगी  ?  weal  जी  के  लम्बे

 चौड़े  विवरण  से  एसा  लगता  है  कि  सरकार  ने  हर  सम्भव  प्रयास  किया है  oda  जनवादी  जनतन्त्र  तथा

 सोवियत  संघ  जसे  देशों  जिन्होंने  मांट्रियल  श्रोलम्पिक  खेलो ंमें  भाग  लिया  बड़े  पैमाने  पर  खेल

 श्रान्दोल ् बन  चल  रहा  है  ।  इन  देशों  में  बचपन  से  लाखों  बच्चों  को  प्रशिक्षित  किया  जाता है  ।  क्या

 सरकार  इसी  तरह  का दृष्टिकोण  अपनाएगी
 ?  क्या  सरकार  देश  में  खेल  saa  चलाकर  इसके  लिए

 धन
 तथा

 प्रतिभा
 की

 व्यवस्था  करेगी  ?  बया  मैं  जान  सकता हूं  कि  सरकार इस
 सम्बन्ध  में  समूची  नीति  पर

 विचार  करेगी  ?

 श्री  झर विन्दु
 नेता  जहां  तक  खेलो ंके  सम्बन्ध  में  सरकारी  नीति  का  सम्बन्ध  यहं  स्पष्ट  ्

 कि  हम  देश
 में  खेलों  को  व्यापक  आधार  देने  का  प्रयास  कर  रह ेहैं  ।  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है

 कि  यह  रान  घन  पर  faatx  करता है  ।  हमें  जितना  धन  दिया  जाता  उससे  हम  इस  क्षेत्र  में  अधिकाधिक

 प्रगति  करने  का  प्रयास  करते  हैं  ।

 जो  दिनेश  चन्द्र  गोस्वामी  :  हम  उचित  समय  पर  इस  विषय  पर  चर्चा  कर  सकते

 थ्री  बसन्त  साठ  :  तीन  यो  चार  प्रशन  पूछ  लने  से  कुछ  नहीं  होगा  ।  इससे  कोई  प्रयोजन  सिद्ध

 नहीं  होगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  इस  fara  के  द  में  देखेंगे ।

 श्री  वसन्त  साठ  हमने  सुचना दे  रखी है  ।

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  चावल  का  बफर  स्टाक  बनाते  के  लिए

 अनुमति  मांगा  जाना

 ¥*16  श्री  श्रार०  एन०  बनते  :  कया  ऋषि  और  सिचाई  areal य
 न्य ध  ७  oe!
 ६  ५६  नि  की  क्षा  करेंगे  कि

 क्या  कमी  के  समय  मांग  को  पुरा  करने  हेतु  पश्चिम बं  गाल
 सरकार

 ने  फालतू
 अनाज  वाले

 राज्यों से  क्रय  करके  दस  हजार  टन  चावल  का  बफर  स्टाक  बनाने की
 केन्द्र

 से  अनुमान  मांगी  ौर

 यदि  होता  क्या
 उ  नके  श्री  रोध  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  है

 ?

 कृषि  शरीर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी०  जी  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 श्री  कार  एन  बमन  :  पश्चिम  बंगाल  के  लिए  चावल  के  स्टाक  का  कितना  लक्ष्य  है  ग्रोवर

 कितना  इकट्ठा  कर  लिया  गया  ?

 श्री  अ्रण्णासाहिब  पी०  fare  :  त  मूल्य  आयोग  ने  4  लाख  टन  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  है

 किन्तु  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  अनुरोध  पर  इस  लक्ष्य  को  कम  करके  3  लाख  टन  कर  दिया  है  रोक

 इसकी  वसूली  2.  91  लाख  टन  हो  गई  है  |

 श्री  ato  के ०  दास  चौधरी  :  FTAA  मंत्री  द्वारा  दिए  गए  नकारात्मक  उत्तर  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  मैं  जानता  चाहता हुं
 कि  इस  वर्ष  हुई  अच्छी  फसल  को  मंदे  नजर  रखते

 हुए  क्या  राज्य  सरकार

 को  चावलों  का  भारी  स्टाक  जमा  करने  की  जरूरत  पड़ेगी  ।  क्या  खाद्य  मंत्रालय  तथा  वित्त  मंत्रालय

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  स्टाक  जमा  करने  के  लिए  पर्याप्त  रूप  से  सहायता  देगा  ।

 mua  महोदय  :  वह  कहते  हैं  कि  वे  एसा  नहीं  चाहते  ।  इस  पर  वाद-विवाद  क्यों  किया  जाये  |

 श्री  इन्द्रजीत  कीमत  उन्होंने  बताया  है  कि  उन्होंने  2.91  लाख  टन  की  वसूली  कर  ली

 लक्ष्य  कया  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  3  लाख टन  कहा है  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  सामान्य  रूप  से  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  इस  ad  वसूली  अच्छी  हुई

 है  ।  क्या  उन्हें  पता  है  कि  पश्चिम  बंगाल
 में  यह  3  लाख  टन  को  वसूली  क्यो  नहीं  हो  पाई है  |

 श्री  moot  साहिब  पी०  जेसा  कि  मैंने  कहा  है  कि  राज्य  सरकार  ने  भरसक  प्रयत्न  किया

 है  .।  इस  का  पता  माननीय  सदस्य  को  भी  है  ।  गत  कुछ  वर्षों  की  तुलना  में  इस  age  वसूली  काफी

 अच्छी  हुई  ।  निस्संदेह  हमें  भी  उम्मीद  है  कि  राज्य  सरकार  ने  बेहतर  कार्य  किया  होगा  ।  लेनिक

 उन्होंने  भी  भरसक  प्रयास  किया  है  ।

 शिक्षाविदों  का  सम्मेलन

 *163.  श्री  पी०  गंगादेवी  :  क्या  समाज  कल्याण  we  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 क्षा  करेंगे  कि

 क्या  जून  1976  में  दिल्ली  में  सुप्रसिद्ध  वादों
 का  सम्मेलन  हुआ  था  ;

 यदि  तो  क्या  सम्मेलन  में  उच्चतर  माध्यमिक  शिक्षा  को  व्यवसाय  प्रधान  बनाने  ग्राम

 ब्नतिरिक्त  दो  श्रवस्थाग्रो  में  पद्धति  आरम्भ  करने  पर  चर्चा  की  गई  wiz

 (7)  अन्य  किन  विषयों  पर  चर्चा  की  गई  थी  ale  उसका  कया  परिणाम  निकला  ?

 ferett,  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  (sito  एस०  ध  :  at

 ait  (a).  विवरण  सभात्सटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।
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 सम्मेलन  का  मुख्य  उद्देश्य  उच्चतर  माध्यमिक  शिक्षा  को  पद्धति  तथा  उसके  व्यवसायीकरण  पर

 fi  rt-faar  करना  था  ।  सम्मेलन  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  उच्चतर  माध्यमिक  शिक्षा  में  दाखिले

 को  उच्चतर  माध्यमिक  स्तर  पर  शैक्षिक  तथा  व्यवसायिक  पाठ  प्रकरणों  को  शरू  करने  के  लिए

 स्कूलों  के  स्थान  का  पता  शैक्षिक  तथा  व्यवसायिक  विषयों के  लिए  पाठ्यक्रमों  की  पद्धति  तथा

 विजय  feat  करने  शिक्षा  a  मुख्य  बातों  व्यावसायी  पाठयक्रमों  के  लिए  विषय

 चुनते  का  निर्देशन  करन  हेतु  जीजा  स्तर  परे  सर्वेक्षण  प्रायोजित  व्यावसायिक  अध्ययन

 व्यावसायिक  शक्षिक  बीवियों  को  एकीकृत  करने  हेतु  पाठयक्रमों  की  प्रणाली ,  पद्धति  में

 कालिक  झ्रध्यवन  अर  अरन्य  पाठ्यक्रमों  को  अध्यापक-पाद  यक्रमों  का  इन  पाठ्यक्रमों

 का  महत्व  तथा  मान्यता  देने  सेमिस्टर  प्रणाली  शरू  करने  तथा  ग्रेड  देने  क्रेडिट  पद्धति  पर  भी

 विचार-विमश  gat  |

 इन  विषयों  पर  एक  ड्राफ्ट  पेपर  to  शि०  अअ०  अ्रौर  प्रशिक्षण  परिषद्  द्वारा  सम्मेलन  में

 चालित  किया  गया  ।  सम्मेलन  में  की  गई  टिप्पणियां  तथा  सिफारिशों  के  प्राकार  पर  उस  ड्राफट  पेपर

 का  संशोधन  किया  गया  है  ।  राष्ट्रीय  शिक्षा  अनुसंधान  ate  प्रशिक्षण  परिषद  की  पाठ्यचर्चा-समिति

 इस  पेपर  को  अंतिम  रूप  देने  के  लिए  1976  में  बैठक  करेगी  |  इस  प्रेशर  को  अंतिम

 रूप  दिए  जाने  के  बाद  इसे  रुका र  करने  तथा  कार्यान्वयन  के  लिए  राज्यों  तथा  ग्न्य  प्राधिकरणों  को  उप

 कराया  जाएगा  |

 सम्मेलन  के  ग्रस्त  मे ंज जारा  किए  गए  विवरण  कौ  एक  प्रतिलिप  संसद  पुस्तकालय  में  रख  दी  गईं

 है  ।  इस  विषय  पर  केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  बोले  की  स्थायी  समिति ने  17  1976  को

 विमश  किया  गया  था  ।  स्थायी  स्मिति  ने  उ  च्चतर  माध्यमिक  तथा  उस  व्यावसायीकरण  पर  जून

 1976  के  शुरू  में  राष्ट्रीय  शिक्षा  ग्रचसध न  अरार  प्रशिक्षण  द्वारा  आयोजित  राष्ट्रीय  सम्मेलन  के

 विमश  का  स्वागत  करते  हुए  यह  सिफारिश  की  कि  राशि  कौर  प्रशिक्षण  परिषद  को  व्यावसायीकरण

 संबंधी  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  को  विशेषज्ञ  सलाह  तथा  विस्तृत  माग निदेशन  प्रदान

 करना  चाहिए  ।  सम्मेलन  में  एक  तरह  तो  स्वास्थ्य  कार  उद्योग  जसे  सरकारी  विभागों  के  साथ

 तथा  दूसरी  तरफ  प्राइवेट  तौर  सैनिक  उद्योगो के  साथ  संपर्क  स्थापित  करने  की  झ्रावश्यकता  पर

 महत्व  दिया  जिससे  व्यावसायिक  कार्यक्रम  को  बड़ी  मात्रा  में  स्वीकार  किया  जाए  लोरर  उसके

 लिए  समधन  पाया जा  सके  ।  सम्मेलन  का  विचार  था  कि  उच्चतर  माध्यमिक  शिक्षा के  व्यावसायीकरण

 में  देखो  करन ेसे  शिक्षा की  नई  पद्धति का  ए  क  मुख्य  उद्देश्य  पुरा  नही हो  सकेगा  ।  स्थायी  समिति
 ने  अन्त  में

 यह  सिफारिश  को  कि  राज्यो  से  उच्चतर  माध्यमिक  शिक्षा  के  व्यावसायीकरण  हेतु  तत्काल  कदम  उठाने

 के  लिए  ग्रन राध  किया  जाना  चाहिए  ।

 श्री  पी०  गंगा देव े:  श्रीमान  नई  शिक्षा  पद्धति  में  दिए  गए व्यवसायिक  आघार  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हुं  कि  लागू  किए  जाने  वाले  नए  प्रकार  के  प्रस्तावित

 व्यवसायिक  प्रशिक्षण  की  मुख्य  विशेषताएं  कया  हैं  अरर  विभिन्न  शैक्षणिक  संस्थानों  से  प्रयोजन  के  लिए

 अतिरिक्त  प्रावधान  की  कितनी  राशि  नियत  की  गई  है
 ?

 प्रो०  स०  रूल  :  विवरण  में  मुख्य  बातें  बता  दी  गई
 हैं

 ।  व्यावसायिक  पाठ्क्रमों

 का  उद्देश्  यह  है  कि  उन्हें  पुर्णतया  रोजगार के  लिए  नहीं  बनाया  जयेगा  अपितु  इनका  सम्बन्ध  रोजगार
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 सिद्धान्त  स्व-रोजगार  तथा  उद्यम  करने  से  हैं  ।  इन  बातो  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पाठयक्रमों  को  कई

 क्षेत्रों  जैसे  व्यापक  रूप  में  सेवा  क्षेत्र  जैसे  ad  चिकित्सा  दार्णिस्थिक

 aa  अदि  में  लागू  क्रिया  गया
 है  और  मैं  उन  पाठ्यक्रमों  के  प्रकार  के  बारे  में  बता  सकता  हूं  जिन्हें तैयार

 किया  जा  रहा  हैं  ।  उदाहरण  के  लिए  केन्द्रीय  उच्चतर  माध्यमिक  द्वारा  प्रस्तावित  व्यावसायिक

 पाठ्यक्रमों  के  झन्तगंत  1  व्यवसाय  पाठ्यक्रम  सम्मिलित हैं  ।  ag  पाठयक्रम  दूषि  समबन्धी  जिनमें

 पशु  पालन  पाठ्यक्रम  ,  कृषि  उद्योग  पाकुर-क्लब  ,  कृषि-व्यवसाय  पर  mafia  गृह  विज्ञान  तथा

 समुदायिक  सेवाएं  , कला  झोर  भरकर-चिकित्सा सेवाएं  ,टेकन/लोरज  तथा  अन्य  ये  पाठ्यक्रम
 तय  पर  किये ज जा  रहे  हैं  ।  जहां  तक  का  सम्बन्ध  राज्य  सरकार  तथा

 ae
 राज्य  क्षेत्रों

 के
 योजना  बजटों

 में  1976-77 के  लिए  120.  88  लाख  रुपये  की  व्यवस्था की  गई  है  ।  केन्द्र

 सरकार उन  राज्यो  के  प्रत्येक  जिले  जहां  इस  सत्र  के  दौरान  श्रेणी  11  की  नई  पद्धति  आरम्भ  होने

 जा  है  या  कहां  यह  पद्धति  पहले ही  लाग [  हो  चुकी  एक  व्यावसायिक  शिक्ष  अधिकारी  की  नियुक्ति
 के  लिए  चाल ूवर्ष  के  दौरान  राज्यों  को  धन  देने  पर  भी  fare  कर  रही  है  ।

 श्री  पी०  गंगादेव  :  श्रीमान  हमारी  शिक्षा  प्रणाली  में  समानता  तथा  गति  1  लाने  उद्देश्य

 से  पाठ्यक्रमों  के  पन गठन  के  अतिरिक्त  शिक्षा  पद्धति  में  एक  रूपता  सुनिश्चित  करने  तथा  अध्यापकों

 शामों  को  सुधारने  हेतु  सरकार  कौन  कौन  से  संभावित  उपाय  करने  की  सोच  रही  है  ।

 श्री  एस०  नरूला  अध्यापकों  के  बारे  में  इसमें  कुछ  अधिक  नहीं  सोचा  war

 कि  समचे  देश  में  व्यवसायीकरण  की  योजना  के श्री  बसंत  साठे  :  मैं  जानना  चाहता

 ward  कितने  छात्र  may  कौर  आपने  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  के  लिए  जो  दो  वह  रखे  है ंव

 10--2  पद्धति  में  रखे  हैं  था  ये  दो  वर्ष  स्कूल  के  लिए  हैं  अथवा  कालेज  के  लिए  कुछ  राज्यों
 मे ंतो  इन  दो  वर्षों  को  भी  बांट  दिया  गया  एक  वर्ष  स्कूल  के  लिए  तथा  एक  वर्ष  कालेज  के  लिए

 जैसा  कि  महाराष्ट्र  में  हैं  क्या  श्राप  उन  छात्रो  की  प्रशिक्षण  की  जरूरतें  दो  वर्षों  में  पुरी  कर

 सकते हैं  ?  क्या  ame  पास  पर्याप्त  सुविधाएं  मैं  जानना  चाहता हूं  कि  se  mem  इस

 योजना  के  अ्रन्तगंत  कितने  छात्र  आयेंगे  झर  इसकी  पद्धति  क्या  क्या  उन्हें  व्यावसायिक  प्रशिक्षण

 देन  के  लिए  दो  वर्ष  का  समय  काफ़ी  है
 ?

 प्रो०  एस०  नुरुल  हुसन  जहां  तक  पहली  बात  का  सम्बन्ध  अधिकांश  राज्यों  में  प्रस्तावित

 ई  पद्धति  के  अन्तर्गत  कक्षा  1977  से  प्रारम्भ  होगी  |  इसलिए  मैं  कभी  यहां  बताने  की  स्थिति

 में  नही ंहूं  कि  इसके  wea  कितने  छात्र  राज्य  इस  में  योजनाएं  बना  रहे  हू

 तथा  अ्रांकड़े  तयार  कर  रहे  ह

 इस  प्रश्न  पर  इनका  प्रबन्ध  सकल  करेंगे  अथवा  कॉलेज  के  शिक्षा  सलाह बार

 बो  ने  कहा  है  कि  यह  कालेज  की  शिक्षा  से  अलंग  होना  चाहिए  अर्थात  यह  विश्वविद्यालय  के  नियंत्रण

 च्चतर  माध्यमिक  शिक्षा में  नहीं  रहेगा  श्रुति  यह  ऐसे  प्राधिकार  के  अधीन  रहेगा  जिसकी  राज्य
 उ

 के  लिए  स्थापना  करें  ।  किन्तु  वास्तविक  तथा  स्थूल  रूप  में  यह  स्कूल  में  होगा  या  कालेज

 इसका  निणंय  राज्य  सरकार  करेगी  ।  इसका  ग्रीम  उद्देश्य  यह  है  कि  ag  सब  कुछ  स्कूल  प्रणाली

 में  होगा  न  कि  कालेज  प्रणाली में  ।

 जहां  तक  महाराष्ट्र  के  सम्बन्ध  में  मार्जनी  स्वस्य  द्वारा  उठाई  गई  बाते  का  सम्बन्ध

 महाराष्ट्र  सरकार  ने  मुझे  बताया  है  कि  उन्होंने  facia  क्या
 है

 कि  इन  दो  वर्षों  को  बांटा  नहीं
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 जायेगा  झर वे एक वे  एक  साथ  रहेंगे  चाहे
 के
 वे  स्कूल  में  रहें या  कालेज  में  ।  वे  इन्हें  विश्वविद्यालय के

 प्रधान नहीं  ofa  किसी  बोर्ड  के  अधीन  रखने  की  सोच  रहे  ora  है  वे  शीघ्र  ही  कोई  निर्णय

 लें  लेंगे

 जहां  तक  इस  प्रश्न  का  सम्बन्ध  है  कि  क्या  दो  वर्ष  का  समय  काफ़ी  कुछ

 कर्मा  के  लिए  यह  अवधि  काफ़ी  नहीं  होगी  और  कहीं-कहीं  इसे  बढाकर  25  वर्ष  या  3  वह

 पड़गा |

 श्रेय  महोदय  अगला  प्रश्न

 ht  वसन्त  ws:  छात्रों  को  प्रशिक्षित  करने  के  लिए  क्या  आपके  पास  समूचित  व्यवस्था  है
 ?

 शअ्रय्यक्ष  स्ब  मैंने  aaa  प्रश्न  ले  लिया  है  ।

 धान  की  फसल  के  श्रावण  का  खतरा

 *  164.  श्री  एम०  रामगोपाल  रेडडी  :  क्या  कृषि  शरर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  टपा  करेंगे

 कि

 देश  के  विशालਂ  क्षेत्रों  में  कटाई के  लिये  तैयार  खड़ी  धान  क ी
 फ़सल

 के  अंकुरण  का

 खतरा  है  a

 यदि  हा  तो  धान  को  फसल  के  इंस  खतरे  को  दूर  करने
 के

 लिये  सरकार  ने  क्या

 वाही  की  हैं  प्रिया  करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  ग्रोवर  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब
 पी०  तथा

 (q  किसी  भी  राज्य  से  ऐसी  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी :  मंत्रीजी  को  शायद  राज्यों  से  कोई  रिपोर्ट  न  मिली  हो  लेकिन

 उन्हे ंव्यक्तिगत  रूप  से  जानकारी  होगी  ।  ag  तो  सारे  देश  का  दौरा  कर  रहे  धान  की  इतनी

 फसल  में  भ्रंकूरण  पैदा  हो  रहे  श्रौर! श  वह  खराब  हो  रही  FT  उन्होंने  हवाई  जहाज  से  दौरा

 करतें  समय  यह  सब  नहीं  देखा ?

 श्री  अण्णा साहिब  पी०  शिन्दे  राज्य  सरकारों  से  एक  रिपो  मांगी  गई  थी  ।  किसी  भी  राज्य  सरकार

 ने
 सदस्य  म्ह्ीदंय  की  बात  का  सेन  नही  किया  है  ।  वह  हैदराबाद  जा  कर  स्वयं  देख  सकते  है  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  बरगला  प्रश्न

 श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :.  मुझे  दूसरा  प्रश्न  पूछने  का  भी  अधिकार  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  मंत्री  जी  ने  पहले  ही  कहा  है'कि  उनके  पास  कोई  सुचना  नहीं है  ।

 श्री  एम०  राम  गोपाल  र्था  सरकार  ने  ग्रीक  उत्पादन  अधिक  खरीद  की  योजना  बनाई  है  ।

 लेकिन  qatar  भण्डारण  के  लिये  भी  कोई  योजना  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  ही  पदा  नहीं  होता  |
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 कुष्णा  जल  fasts  न्यायाधिकरण  के  निर्णय  पर  कार्यवाही

 *167.  श्री  भ्रन्नासाहिब  गोटलीब  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  कृष्णा  जल  विवाद  न्यायाधिकरण  के  fore  पर  त्वरित  भ्रनवर्ती  कार्यवाही  करने

 की  आवश्यकता  की  है  कौर  सम्बद्ध  राज्य  सरकारों  का  ध्यान  दिलाया  गया

 me

 प्रौढ़

 यदि  तो  राज्य  सरकारों  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया
 है  ॥  उनमें  से  प्रत्येक  राज्य

 द्वारा
 की  जाने  वाली  कार्यवाही  की  मोटी  रूपरेखा  क्या  है

 ?

 ऋषि  द्र  सिचाई  मंत्रालय  में  उपयंत्री  करार  नाथ  faa)  र

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 ग्रस्त  राज्य  जल-विवाद  अधिनियम  1956  के  प्राविधान  क  अ्रनसार  कृष्णा

 जल-विवादਂ  न्यायाधिकरण  के  27  1976  का  अन्तिम  आदश  भारत  सरकार  के  राजपत्र

 में  1976  को  प्रकाशित  किया  गया  था  ।  उक्त  श्रधिनिधम  के  अनसार  यह  area  ग्रीम

 है  ale  तक्ष  राज्यों  पर  बाध्य  कारी  है  तथा  उन्हें  इसको  लागू  करना  होगा  ग्रीम  अदा

 की  एक  प्रति  सम्बंधित  राज्य  सरकारों  को  श्रावक  कार्यवाही  के  लिये  भेज  दी  गई  हैं  ।

 aor  बेसिन  में  तीनों  राज्यों  की  परियोजनाओं  को  न्यायाधिकरण  के  पंचाट  की  रोशनी  में

 स्वीकृत  किया  जाएगा  |

 श्री  झग्नासाहिब  meted  :  मंत्री  जी
 ने  ऐसा  विवरण  दिया  है  कि  उससे  कुछ  पतले  नही  पड़ता

 मैंने  यह  पूछा  है  कि  कृष्णा  जल  विवाद  प्रधिकरण  के  निर्णय  पर  शीध्र  ही  कार्यवाही  करने  के  लिये

 सम्बन्धित  राज्यों  से  कहा  गया  है  ।  श्राप  हां  या
 न

 में  उत्तर  दीजिये  ।

 श्रावक  महोदय  :  अप  अपना  प्रश्न  पूछिये  |

 उसका  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  । श्री  श्रन्नापाहिब  गोर्टाखि डे

 न्रच्यक्ष  महो रय  qe  wa  उत्तर  देने  की
 कोशिश  करेंगे

 ।  इसलिये  gages  प्रश्नों  की

 marta  दी  गई  है  ।

 श्री  श्रन्त/स।हिब  metas
 :

 पिछले  20  वर्षों  की  सुस्ती  की  कमी  को  पुरा  करने  के  लिये

 शब  तत्परता  की  भावना  पैदा  होनी  चाहिये  ।  मैं  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  कि  कृष्णा  जल

 करण  के  निर्णय  पर  शीध्र  काय  करने  के  लिये  कया  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  को  कहा  गया  है  |

 यदि  तो  उनकी  प्रतिक्रिया  क्या  है  ।  यह  मेरा  मूल  प्रश्न  है  ।

 श्री  केदार  नाथ  सिंह  :  कृष्णा  जल  अधिकरण  का  अन्तिम  रादेश  भारत  सरकार  के  31  साई

 1976  के  राज पत्न  में  प्रकाशित  गया  था  ।  सम्बन्धित  राज्यों  के  ध्यान  में  यह  are  ला  दिया

 गया  है  कौर  पर  अमल  करना  राज्य  सरकारों  का  काम  है  ।  अधिनियम  के  झ्र नू सार  केन्द्रीय  सरकार

 अधिकरण  के  निर्णय  को  राज पत्न  में  प्रकाशित  करायेगी
 श्र  ae  frat  दोनों  पक्षों  के  लिये  अन्तिम

 श्र  मान्य  होगा  |

 व्यवधान |
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 अध्यक्ष  महोदय  :  सदस्य  महोदय  का  कहना  है  कि  राज्य  सरकारें  कार्यवाही  नहीं  कर  रहीं  ।

 वह  इसे  शोर  पुरा  कराना  चाहते  है  ।  क्या  श्राप  इस  उलझन  पर  कुछ  प्रकाश  डालेंगे  ।

 श्री  केदार  नाथ  माननीय  सदस्य  को  अपनी  राज्य  सरकार  की  आलोचना  करनी  चाहिये

 )

 श्री  श्रण्णासाहिब  गोर्टाखिडे  :  अधिकरण  ने  एक  अ्रन्तरराज्यीय  कृष्णा  घाटी  अधिकरण  का

 सुझाव  दिया  है  जिसमें  केन्द्र  का  भी  प्रतिनिधित्व  होना  चाहिये  ।  ae  सुझाव  स्वागत  योग्य

 इसे  कैसे  विलम्ब  कार्यान्वित  किया  जा  सकता  है  ?  अधिकरण  ने  अच्छी  वर्षा  के  दिनों  में  जल  को

 एकत्न  करने  के  लिये  व्यवस्था  करने  का  सुझाव  दिया  है  ।  इस  सूझाव  के  बारे  में  सरकार  की

 क्या  प्रतिक्रिया  है  ।

 थ्री  केदार  नाथ  सिह  :  afe  राज्य  सरकारें  सहमत  हों  तो  वे  कृष्णा  धाटी  प्राधिकरण  का

 गठन  कर  सकती  है  ।  यदि  वे  सहमत  न  हों  तो  केन्द्र  उसमें  हस्तक्षेप  नहीं  कर  सकता  |

 श्री  अ्रण्णासाहिब  गोट  खींचे
 :  जल  के  पुरे  उपयोग  वाले  प्रश्न  का  उत्तर  ्

 >  ?

 श्री  केदार  नाथ  fag:  यह  भी  उन्हीं  पर  निर्भर  करता  हम  राज्य  सरकारों को  तकनी की
 मामलों  में  सलाह  देते  हैं  ।

 प्रतिष्ठित  व्यक्तियों  को  न्यू  mesa  कालोनी  साऊथ  दिल्ली  में

 भूमि  प्लाटों  का  आवंटन

 *
 169.  श्री  एम०  क़यामत  :

 श्री  इन्द्रजीत  क्या  निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्री यह
 बताने  की

 कृपा  करेंगे
 कि  !

 कया  उनका  ध्यान  प्रतिष्ठित  व्यक्तियों  की  ase  साऊथ  दिलती  में
 fea  प्लाटों  के

 बारे  में  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  के  एक  भूतपूर्व  न्यायधीश  श्री  डी०  मुकर्जी  के  निष्कर्षों

 की  are  दिलाया  गया  है  ;

 यहीं  तो  इस  मामलें  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;  अ्रौर

 क्या  वह  उन  अलॉटियों  के  नामों  शर  व्यवसायों  सहित  wer  बातों  का  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखेंगे  जिन्हें  )  श्री  मुकर्जी  के  भ्र नू सार  wag  रूप  से  भूमि  का  आबंटन  किया  गया

 था  ate  जिन्होंने  अपने  भूमि  प्लाटो  को  जांच  से  पुर्व  छोड़  दिया  था  ?

 निर्माण  शर  श्रीवास  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  एच०  के ०  एल०  :  जी  समाचार

 पत्रों  में  ऐसा  ही  छपा है  ।  लेकिन  सरकार  को  कोई  रिपोर्ट  नहीं  मिलीਂ  है  ।  मैं  यह  बताना  चाहता

 हूं  कि  इस  प्रश्न  का  उत्तर  तैयार  होने  के  बाद  सहकारी  समितियों  के  रजिस्ट्रार  के  सलाहकार  ने

 श्री  देवब्रत  मुकर्जी  द्वारा  गई  कार्यवाही  की  प्रति
 भी

 प्राप्त
 कर  रजिस्ट्रार को  भेज  दी  है  ।

 कौर  चूंकि  मामला  उच्चतम  न्यायालय  में  .,  निलम्बित  है  इस  स्तर  पर

 कार्यवाही  नहीं  की  जा  सकती
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 श्री  एम०  कत्तामतु :  मुझे  अफ़सोस है  कि  यह  उत्तर  टालने  वाला है
 ।  जिस  carat

 ने  मामले  की  जांच  की  है  जांच के  निष्कर्ष  समाचारपत्रों में  प्रकाशित  हुये  हैं  ।  यहां  तक

 कि  कई  सहकारी  श्रधिकाररियों  तथा  संसद  सदस्यों के  नाम  भी  छपे  हैं  ।  मुझे  समझ
 में  नहीं  भ्राता कि

 मामला  न्यायाधीश  है  मैं  मंत्री  जी  से  यह  चाहता  हूं  कि  ag  प्रभावशाली  तथा  उच्च

 सरकारी  अधिकारी  मामले  में  शामिल  हैं  तो  सरकार  ने  सम्बन्धित  न्याय  ae  से  रिपोर्ट  लेकर  उन

 सरकारी  झटका  रियों
 के  विरुद्ध  कायंवाही  कयों  नहीं  की  ?

 श्री  एच  ०  के ०  एल०  भगत  मैं  सदस्य  महोदय  को  बताना  चाहता हुं  कि  श्री  मुकर्जी  की  जांच

 चल  रही  है  mts  जांच के  निष्कर्ष  24  1976  तक  उच्चतम  न्यायालय के  सम्मुख

 प्रस्तुत  किये  जाने  की  श्राशा  है  ।  उच्चतम  न्यायालय  के  सम्मुख  मामला  भ्रवतुबर  1976  में  पेश

 होगा  ।  तभी  यह  न  तो  न्यायाधीश  की  fete  है  we  न  ही  उच्चतम  न्यायालय  का  निर्णय  है  ।

 यह  तो  जांच  के  कूछ  निष्कर्ष  हैं  ।  वह  उच्चतम  न्यायालय  के  सम्मख  उसे  पेश  करेंगे  ।  सरकारी

 समिति  के  रजिस्ट्रार ने  एक  प्रति  मांगी  थी  शौर  वह  उसे  भेज  दी  गई  है  ।

 उत्तर  से  मैंने  Wel  लगाया  किः  सरकार  के  पास  पुरी  रिपो श्री  एम०  कत्तामतु

 सितम्बर  तक  ्र  जायेगी  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  सरकार  उस  रिपो  पर  तेजी  से  कमल

 क्योंकि  भ्रष्ट  अधिकर  रियों  को  हटाया  जा  सके  ।

 श्री  एच०  के०  एल०  भगत  मैं अज  करूं  मामला  उच्चतम  न्यायालय  के  सम्मख

 रखना  है  ।  उसका  अन्तिम  निर्णय  मिलने  पर  ही  यह  प्रश्न  प  दा  होगा  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गीत  :  जिस  समाचार  का  fam  फरिया  गया है  वह  '  समाचारਂ  द्वारा  परिचालित

 किया  मया  था  आर  ऐसा  ही  समाचार  कई  समाचारपत्न ों  में  प्रकाशित  न्  मूल  उत्तर  को

 देखकर  मुझे  ग्राशचय  gar  है  कि  सरकार  ने  समाचार  को  देखा  नहीं  है  ।  wa  उनका  कहना  है  कि

 बाद  में  कोई  प्रति  सहकारी  समितियो ंके  रजिस्ट्रार  को  प्राप्त  हुई  है  ।  मैं  इस  बात  से  सहमत  हुं  कि

 तकनीकी  रूप  से  मामला  निर्णयाधीन  पर्त  यंह  समाचार  एक  महीना  पुराना  है भ्रौर  क्रिस  ने

 भी  इसका  qs  नहीं  किया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  लन्दन  में  हमारे  उच्चायुक्त  द्वारा इस  समाचार का
 खंडन  करने  सम्बन्धी

 वक्तव्य देखा  है  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गत  हो  कता  है  मैंने  वह  रिपोर्ट  न  देखी  है  ।  यहां  पर  उद्धत  से  प्रसिद्ध

 लोगों के  नाम  हैं  ।  कुछ  सेवा  निवास  हो  गये  परन्तु  उनमें  बहुत  से  अभी  ऊंचे  सरकारी  पदों

 पर  बने  हुय ेहैं  ।  तत्कालीन  द्वारा  इस  सहकारी  समिति  की  निर्वाचित  समिति  को

 बरखास्त  करने  कौर  उसके  स्थान  पर  एक  नामनिदिष्ट  समिति  नियुक्त  करने  सम्बन्धी  कार्यवाही  के

 एक  भाग को  चुनौती  देने  fad  न्यायालय  में  समा याचिका  दायर  की  गई  थी  ।  यह  आरोप  लगाया

 गया  था  कि  इस  नाम निर्दिष्ट  समिति  द्वारा  सभी  mated  अवध  तथा  नियमित  रूप  से  किये  गये  हैं  ।

 जब  कि  समा याचिका  विचाराधीन  थी  ate  मामला  भी  निर्माणाधीन  तब  श्री  बालेश्वर

 भूतपु्वे उ उपराज्यपाल  नेਂ
 बहुत

 से  लोगों  की  राती रात  इस  समिति  के  सदस्य  बना  लिये  wit  ये

 मेंट  किये  गये  इस माप्लले  में  उच्च  सरकारी  शभ्रधिका  रियों  कौर  व्यक्तियों  का  हाथ  है  ।  मैं  सरकार

 से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  जिन  लोगों  के  नाम  यहां  लिये  गये  हैं  जिनमें  विभिन्न  मंत्रालयों

 के  सचिव  भी  शामिल  हैं  उनके  विरुद्ध  अन्तिम  निर्णय  होने  तक॑  किसी  प्रकार  की  पन्त  रिम  क्रायवाही
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 a  जाएगी  |  उच्चतम  न्यायालय  ढारा  मामले  की  जांच  करने  के  लिये  नियुक्त  किये  गये  उच्च

 न्यायालय  के  एक  भूतपूर्व  न्यायाधीश  ने  इस  सम्बन्ध  में  अपना  प्रतिवेदन  दिया  यह  कोई

 लीय  प्रतिवेदन  नही ंहै  ।  इस  मामले  ने  लोगों  के  विश्वास  को  डगमगा  दिया  क्या  सरकार

 उच्च्तम  न्यायालय  द्वारा  अन्तिम  निर्णय  देने  तक  इन  उच्च  सरकारों  ofeaifert  के  विरुद्ध  कोई

 अन्तरिम  कार्यवाही  करने  का  विचार  रखती  है  ?

 श्री  एच०  के'०  एल०  भगत  :  माननीय  सदस्य  ने  स्वर्थ  कहा  है  कि  मामले  का  अन्तिम  रूप

 से  निपटारा  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  किया  जाना  है  ।  मैं  ww  नहीं  कह  तकता  उच्चतम

 न्यायालय  क्या  निर्णय  लेती  है  ।  शर्त  क्या  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  ग्रीम  रूप  से  मामला

 निपटाये  जाने  के  पुर्व  सरकार  द्वारा  कोई  शा यं वाही  करना  उचित  होगा  ?  मुझे  ara  है  कि  माननीय

 सदस्य  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  यह  उचित  नहीं  ।  परन्तु  मैं  यहਂ  कह  सकता हूं  कि  सरकार

 किसी  को  बचाना  नहीं  चाहती  ?

 खाद्यान्नों  का  उत्पादन  कौर  आयात

 श्री  सरदार  स्वर्ग  सिंह  सोनी  :  क्या  कृषि  कौर  सिवाई  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 र
 चालू  वर्ष  के  दौरान  विभिन्न  प्रकार  के  खाद्यान्नों  का  कुल  कितना  उत्पादन  gar  ;

 विदेशों  से  चावल  तथा  गेहूं  arava  का  कितनी  मात्रा  में  आयात  करने

 का  विचार  है  ;  कौर

 जालू  ad  के  लिए  sea  सरकार  के  पास  कल  कितनी  मात्रा  में  खाद्यानों  का  बफर

 स्टाक  है  ait  प्राप्त  गेहूं  प्राणी  की  कितनी  वास्तविक  मात्रा  सरकारी  गोदाम  में  है  ?

 कृषि  श्र  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी०  :  से

 एक  विवरण  सभा के  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 1975-76  के  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  सम्बन्धी  अ्रतुमात  की  way  भी  जांच  की  जा

 रही  है  ।  उपलब्ध  रिपोर्टों  के  1975-76  के  दौरान  खाद्यानों  का  1180  लाखे  मीटरी  टन

 से  अधिक  उत्पादन  होने  की  आशा है  ।  जहां  तके  चालू  फसल  (1976-77)  का

 खाद्यान्न  फैसला  के  सम् भावी  उत्पादन  के  बारे  में  प्रभी  कोई  विचार  प्रकट  करनां  जल्दबाजी  होंगी  ।

 भारत  सरकार  खाद्यान्नों  के  ग्रा यात  को  ग्रा वश्य कता  के  बारे  में  स्थिति  की  बराबर

 समीक्षा  करती  रहती  है  कौर  भ्रान्त  रिक  प्रौढ़  सावेजनिक्र  वितरण

 प्रणाली  की  आवश्यकता  में  उचित  झा कार  का  बफर  स्टाक  बनाने  की  विदेशी

 मुद्रा  के  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  मंडी  के  मूल्य  का  स्टाक  सनौर  ग्रहण  संगत  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते

 हुये  जीतती  मात्रा  की  ब्रा वश्य कता
 समझी  जाती  है  उतनी  मात्रा  ब्रिटिशों  से  खरीदली  है  ।  चाल

 ~
 रक  बा  रे  में  बतलाना  +  तो वर्ष  के  दौरान  गेहूं  att  चावल  कीं  ग्रा यात  की  जाने  वाली  मात्रा

 सम्भव  है  र  न  ही  जनहित  में  है  ।
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 1976  के  ग्रस्त  में  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों के  पास
 खाद्यान्नों  का  कुल स्टाक

 तथा  परिचालन  लगभग  1
 70

 लाख  मीटरी  टन  का  था
 जब  कि

 1975  के  श्रान्त

 में  57  लाख  मोटरी  टन  स्टाक  था

 सरदार  स्वर्ण  fag  सोनी :  भाग  के  उत्तर  में  वक्तव्य  में  गया

 “1975-76  के  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  सम्बन्धी  अनुमान  की  कमी  भी  जांच  की  जा  रही  है  मैं

 जानना  चाहता  कि  प्रभी  तक  इसकी  जांच  क्यों  नहीं  की  गई  है  कौर  बुर  रोकने  कब  उपलब्ध

 होंग े?

 श्री  अ्ण्णासाहिब  पी०  fret  :  माननीय  सदस्य  नैरंगे  वक्तव्य  नहीं  पढ़ा है  ।  अगले  वाक्य

 में  कहा  गया  है  कि  खाद्यान्नों  का  उत्पादन  1180  लाख  मीटरों  टन  से  अघिक  होने  की  आशा  है  ।

 इस  फसल  संगणना  में  मई  शादी  में  काटी  गई  ग्रीष्म  फसलं  ग्राम  पानी  है  ।  मत  अन्तिम  ais

 भी  संकलित  किये  जा  रहे  हैं  ।  पर्त  मोटे  तौर  पर  यह  देश  के  इतिहास  में  रिका  फसल  होगी

 कौर  यह  1180  श्र  1190  लाख  माटरी  टन  के  बीच  होगा  |

 सरदार  स्वर्ण  सिह  सोनी  :  खाद्यान्नों  का  अद्यतन  स्टाक  क्या  है  ?

 श्री  अझण्णासाहिब  पी०  fart  170  लाख  मीटरों  टन  |

 को  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  विंमान के  170  लाख  मीटरी  टन  के  बफर  स्टाक  में  से

 कितना  गोदामों  के  इन्दर  पड़ा  है  र  कितना  बाहर  पड़ा  उचित  रूप  से  ढका  हा  नहीं

 अण्णास,हिब  पी०  शिन्दे  :  लगभग  120--130  लाख  मीटरों  टन  पक्के  गोदामों  में

 शेष  40  या  50  लाख  मोटरी  टन  पक्के  गोदामों में  तो  नहीं  परन्तु  भूमि से  ऊंचे  उठाये

 गये  सके  हुये  स्थानों  पर  है  ।

 Shri  Bhibhuti  Mishra  ;  Whether  it  is  a  fact  that  Govgrnment  have  not  purchased
 more  foodgrains  this  year  due  to  shortage  of  storage  capacity  and  it  is  lying  covered  with
 tarpaulins  at  Kanpur  and  Muzaffarpur  stations  and  is  exposed  to  raises  ?  I  want  to  know
 the  storage  capacity  Government  propose  to  build  next  year  ?  पा  is  the  amount  given  to
 each  state  by  Government  and  how  much  money  is  proposed  to  be  spent  in  Central  sector
 so  as  to  ensure  adequate  storage  capacity ?

 श्री  श्रण्णासाहिब  पी०  fret  :  योजना  आयोग  ने  हाल  ही  में  भारतीय  खाद्य  निगम

 को  उन  16-17  करोड़  रुपये  के  जो  इस  वर्ष  खर्च  किये  जा  रहे  30  करोड़  रुपये

 देने  के  लिये  सहमत  हो  गया  स्टोर  करने  की  क्षमता  बनाने के  लिये  हम  विश्व  बैंक  से  ऋण

 लेने  का  भी  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  यद्यपि  यह  चर्चा  के  प्रारम्भिक  चरण  तथापि  हम  विश्व  बैक
 से

 130  करोड़  रुपये  किराणा  कर  रहे  हैं  इस  योजना  के  दौरान  हम  प्रति  10  लाख  मीटरी

 टन  बढ़ाने  व्ही  are  करते हैं  ।  श्रस्थांयी  स्टोरेज  क्षमता  को  मिलाकर  इस  के  दौरान

 50-60
 लाख  मीटरों

 टन  तक  की  क्षमता  बढ़ाई  जाएगी  ।

 Shri  K.  M.  Madhukar  :  Government  have  claimed  that  there  has  been  record  pro-
 duction  of  foodgrains  this  year.  They  also  claim  that  they  have  procured  huge  stock.  It
 has  been  rightly  said  that  the  foodgrains  purchased  by  Government  have  been

 stored
 in
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 railway  godowns  and  private  godowns  instead  of  their  own  godowns.  Whatis  the  guarantee
 that  the  foodgrains  stored  in  private  0  downs  are  protected:from  insccts  and  other  ill-effects  ?
 ‘What  arrangements  have  been  made  b  y  Governinent'to

 keep
 these  foodgrains  safe  ?

 श्री  श्रण्णासाहिब  पी०  fee  :  जब  हम  प्राइवेट  गोदाम  किराये  पर  लेते  हैं  तो  उन  पर  हमारा

 नियंत्रण  होता  हम्गरे  सुरक्षा  कौर  श्रोतागण  दन कम चारी  वहां  रहते  जहां  तक  अनाज  को

 सुरक्षित  रखने  सम्बन्ध  उसके  लिये  सिद्धान्त  तथा  मानक  निर्धारित  हैं  ।  हमारे  पास  विशिष्ट

 स्टोरेज  सेक्शन  है  mit  निपुण  तथा  कुशल  व्यक्तियों  को  उसका  इन्कार  बनाया  जाता  है  ।  अनाज

 को  कोड़े-मकोड़ों  तथा  सीलन  से  बचाने  के  ग्रावश्यक  सावधानी  बरती  जाती  है  ।

 Shri  Narsingh  Narain  Pandey :  The  hon,  Minister  has  stated  that  118  million.
 tonnes  of  foodgrains  have  been  produced  in  the  country  and  Government are  in  their  posses-
 sion  17  million  tonnes  in  the  form  of  buffer  stock  and  operation  stock.  Whether  it  is  a  fect
 that  wheat  and  rice  are  available  cheaper  in  open  market?  Whether  itis  also  a  fact  ‘that  the
 quantity  of  foodgrains  supplied  to  varjous  sources  through  consumer  shops  and  fair  price
 shops  is  less  and  the  buffer  and  operational  stock  of  government  are  not  bring  exhausted  to
 the  extent  to  which  it  should  be?  This  year  kharif  cropis  good  and  rabi  cropis  also  expect~
 ed  to  be  good  due  to  good  monsoons,  Government  have  established  international  contacts
 to  import  foodgrains.  Whether  keeping  in  view  the  present  position  Government  propose
 to  revise  the  quantity  of  foodgrajns  to  be  imported?

 The  hon.  Minister  will  tell  this. Mr.  Speaker  :  He  has  already  stated  that  it  will  be
 Not  in  the  public  interest.

 Shri  Narsingh  Narain  Pandey:  What  policy  Government  propose  to  frame  to  keep
 their  buifer  stock  and  the  market  in  proper  order  ?

 श्री  श्रण्णासाहिब  पी०  feet  :  गत  जून  से  हमने  तय  किया  है  कि  हम  भ्र भी  कोई  श्रीकांत  नहीं

 जहां  तक  खरीद  का  सम्बन्ध  बाजार  में  सुगम  उपलब्धता  के  कारण  खरीद  कम  हो  रही

 उपभोक्ताओं  को  खुले  बाजार  में  उसी  मूल्य  पर  अनाज  उपलब्ध  हो  रहा  है  ।  यह  बहुत  भ्रमणी  बात
 =

 परन्तु  जेसे  ही  हमें  पता  चलता  है  कि  देश  के  किसी  भाग  में  सुखा  है  या  कीमतें  बढ़  रही  तो  तुरन्त  वह
 ं

 अनाज  भेजा  जाता  है  रोक  इस  स्टॉक  का  उपयोग  उपभोक्ता  के  हित  में  किया  जाता  है  ।

 Shri  Narsingh  Narain  Pandey:  Sir,  my  question  has  not  been  replied  to.  Whether
 Government  propose  to  reduce  the  price of  farmers  Whether  they  have  appointed  any

 committec?

 Me.  Speaker  :  Itis  aseparate  question,

 पंजाब  से  गेहूं  र  चावल  का  उठाया  जाना

 *  173.  चौधरी  रास  प्रकाशन  * *

 श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :

 क्या  कृषि  शौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  सरकार  ने  केन्द्र  से  अनुरोध  किया  है  कि  ag  भारतीय  खाद्य  निगम  को  प्रत्येक

 महीने  325,000
 टन  गेहूं  तथा  चावल

 उठाने
 के  लिए  कहे

 या
 अतिरिक्त  भण्डारण  क्षमता  बनाने  में

 राज्य

 की  सहायता  की

 यदि
 तो

 उस  पर  र  की  कया  प्रतिक्रिया है  ?
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 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में
 राज्य  stat  भ्रण्णासाहिब  पी०  शिन्दे

 :
 शौर

 एक  विवरण  सभा  के  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 पंजाब  राज्य  सरकार  ने  खाद्य  विभाग  से  अनुरोध  किया  है  कि

 1976  के  शुरू  से  पहले  चावल  तथा  कपास--मिलों  की  परिसरों  ake  कुछ  जो  कि

 अब  सुरक्षित  नहीं  समझे  जाते  में  उनके  तथा  उनकी  वसूली  एजेंसियों  द्वारा  भण्डारित  लगभग
 3.  6

 लाख  मीटरी  टन  गेहूं  के  संचलन  की  व्यवस्था की  जाए  ।  पंजाब  राज्य  सरकार  ने  यह  भी  लिखा  है

 है  कि  प्रत्येक  माहू  पंजाब  से  लगभग  4  लाख  मीटरी  टन  खाद्यान्न  भेजा  जाना  चाहिए  ताकि  1976  की

 खरीफ  फसल  से  चावल  गौर  1977 की  रबी  फसल  से  गेहूं को  भण्डारण कौर  संचलन  में

 कोई  कठिनाई  पैदा  न  हो  ।  विकल्प  के  तौर  पर्याप्त  अतिरिक्त  भण्डारण  क्षमता  तैयार  करने  का

 सुझाव दिया  गया  है  ।

 )
 1976

 के  शरू  तक  लगभग
 3.  6

 लाख  मीटरी  टन  गेहूं  की  निकासी  करने  के

 लिए  श्रावश्यक प्रबन्ध  किए  गए  हैं  ।  पंजाब से  खाद्यान्नों  के  अन्तर्राज्यीय  संचलन  की  इस  प्रकार  व्यवस्था

 की  जा  रही  है  जिससे  इस  ब  के  खरीफ  वसूली  सम्बन्धी  काय  में  भण्डारण  विषयक  कोई  कठिनाई  न  हो

 आर  पंजाब  सरकार  कौर  उसकी  वसूली  एजेंसियों  द्वारा  रखे  गए  1976  की  रबी  फसल  का  बहुत  काफी

 गेहूं-स्टाक  भी  उसमें  जाए  ।  पंजाब  राज्य  सरकार  को  तदनुसार  सुचित  कर  दिया  गया है  ।  उन्हें  यह

 भी  कहा  गया  है  कि  यदि  1977  की  फसल  से  गेहूं  की  उतनी  ही  वसूली  जितनी  चालू  वर्ष  के  दौरान

 हुई  है  तो  किराये  प्रौढ़  नई  बनवाई  गयी  लगभग  3  से  5  लाख  मीटरी  टन  की  अतिरिक्त  भण्डारण  क्षमता

 अवश्यक  होगी  ।  इसके  प्र तिਂ  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  1977  तक  लगभग  3  लाख  मीटरी  टन

 भण्डारण  क्षमता  बनाए  जाने  की  आशा  है  ।

 श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  इस  वर्ष  पंजाब  में  भरपुर  फसल  हुई  है  कौर  हमने  29  लाख  टन

 गेहूं  की  खरीद  की  है  ।  पंजाब  सरकार  ने  उन्हें  चावल  प्रौढ़  कपास  मिलों  के  परिसरों  में  स्टोर  किया  है  ।

 यह
 तथ

 किया  गया  था  कि  भारत  सरकार  से  पहले  राज्य
 से  3.6

 लाख  टन  गेहूं  उठायेगी  ताकि

 हमारी  कपास  ait  चावल  मिलें  अपनी  जगह  वापस  ले  सकें  ।  मैं  माननीय  मन्त्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि

 कया  उसके  भ्रनुसार  सरकार  ने  पंजाब  से  गेहूं  का  इतना  स्टाक  उठाया  है  या  यदि  तो  गोदामों  से

 बाहर  वर्षा  में  कितना  गेहूं  बाहर  पड़ा  है  कौर  क्या  कुछ  क्षति  हुई  है  भ्र ौर  क्या  यह  हानि  भारत  सरकार  की

 होगी  या  पंजाब  सरकार  की  ?

 श्री  श्रण्णासाहिब  पी०  शिन्दे  जहां  तक  पंजाब  से  गेहूं  उठाने  का  सम्बन्ध  यह  गत  तीन  महीनों

 कुछ  धीमा  रहा  परन्तु  हमने  लगभग  3  लाख  टन  प्रति  माहू  उठाने  की  योजना  बनाई  है  प्रौढ़  इससे

 पंजाब  सरकार  के  लिये  स्थिति  ठीक  हो  जायेगी  ।  हमने  इसें  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  जहां  तक  वर्षा  से

 क्षति  arta का  सम्बन्ध  हमें  प्रभी  रिपोर्ट  मिलनी  है
 ।

 हम  इसकी  जांच  कर  रहे  हैं
 ।

 थ्री  रघुनाथन  लाल  भाटिया  :  उन्होंने मेरे  प्रश्न  के  एक  भाग  का  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।
 क्या  गेहूं

 और  चावल  के  खराब  हो  जाने  से  कुछ  हानि हुई  है  तौर  यदि  तो  क्या  यह  हानि  पंजाब
 सरकार  की

 होगी  या  भारत  सरकार  की  ?

 abl  पी अध्यक्ष  महोदय  :  यह  उस  सरकार  की  हा  न  होग  जिसके  खाते  में  यह  पड़ी  है  ।
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 1976  मौखिक

 उत्तर

 विद्याथियों  कों  के  लिए  ५0  aia  mfa  क  कार्य  क्रम

 *  174.  श्री  सी०  के०  चन्द्रभान  :
 क्या  समाज  कल्याण  शौर  संस्कृति  मस्ती  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  aria  स्थिति  के  एक  वर्ष  में  विद्यार्थियों  के  लिये  बनाये  गये  20  सूत्रीय

 अधिक  कार्यक्रम  को  क्रियान्वित  किया  गया

 यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  राज्यवार  रूपरेखा  क्या  और

 जहां  इस  कार्यक्रम  को  कभी  तक  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया  वहां  इसे  क्रियान्वित  करने

 के  लिये  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 समाज  कल्याण  शौर  संस्कृति  मंत्री  प्रो०  एस०  रूल  :  जी  हां  ।

 विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल'०

 zy °  11180/76]

 सभी  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  प्रदेशों  ने  इस  कार्य  क्रम  का  कार्यान्वयन  कर  दिया  है  ।

 तथापि  अप्रैल  शौर  1976  में  उनसे  यह  श्रतुरोध  किया  गया  था  कि  जहां  यह  कार्यक्रम  कार्यान्वित

 नहीं  किया  गया  वहां  इसे  रूप  से  लागू  किया  जाए ।

 श्री  सी०  के०  चन्द्रप्पन  :  विवरण  में  सरकार  ने  बताया  है  कि  योजना  के  अधीन  4,057  होस्टल

 लिये  गये  हैं  ।  जिसके  श्रन्तगंत  3,41,  257  छात्र  लाभान्वित  होते  हैं  ।  इसी  प्रकार  पुस्तक  बैंकों  के  बारे  में

 सूचित  किया  गया  है  कि  1,0  1,440  स्कूलों  तथा 2;  026  कालेजों  ने  ऐसे  बैकों  की  स्थापना  की  है  ।  यदि

 मन्त्री  महोदय  यह  बतायें  कि  इस  योजना  से  लाभान्वित  कुल  कितने  छात्रों  के  लाभान्वित  होने  की  योजना

 है  तथा  कुल  कितने  स्कूलों  तथा  कालेजों  में  पुस्तकें  बैंकों  की  स्थापना  की  जानी  है  तो  बात  अधिक  स्पष्ट

 हो  पाती  |

 प्रो०  एस०  नुरुल  हसन  :  खेद  है  कि  मैं  प्रभी  तक  होस्टलों  में  रहने  वाले  छात्रों  कीਂ  संख्या  के

 बारे  में  राज्य  सरकारों  से  वास्तविक  आंकड़े  प्राप्त  नहीं कर  पाया  ।  हम  उनसे  इन  को

 शी  errfastrst कर  तैयार  करने  का  अ्ाग्रहू  करते रहे  हैं  ।

 जहां  तक  कालेजों  की  कुल  संख्या  का  प्रश्न  है  विश्वविद्यालय  अनुदान  भ्रायोग  की  योजना  के

 भ्रनुसार जिन  कालेजों  में
 100

 या  इससे  श्रमिक  छात्र  पंजी  कृत  हैं  वे  ऐसे  पुस्तक  बैंक  स्थापित  कर  सकते

 मेरे  पास  सही  भ्रांकड़े  तो  नहीं  हैं  परन्तु  अनुमान  है  कि  विज्ञान  तथा  वाणिज्य  के  3,  000  कालेज हैं क
 जिनमें  ऐसे  ब

 कों
 की  स्थापना की  जानी  चाहिए  ।

 परन्तु  तक  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  केवल  2,026

 कालेजों  के  बारे  में  जानकारी  मिल  पाई  है  ।  मुझे  पता  चला  है  कि  afr  कालेज  ऐसे  बैंकों  की  स्थापना

 करने  जा  रहे  जेसे  ही  मुझे  और  जानकारी  मिलेगी  मैं  माननीय  सदस्य  को  इस  कार्य में  हुई  प्रगति के

 बारे  में  पता  दूगा  ।  स्कूलों  के  बारे  में  प्रभी  मेरे  पास  जानकारी  नहीं  है  ।

 श्री  सी०  Ho  चन्द्रभान  इस  योजना  की  कार्यान्विति  के  लिये  छात्रों
 का  सहयोग  प्राप्त  करने  हेतु

 /
 स्कूलों  तथा  कालेजों  में  इस  योजना  के  सेन  के  लिये  छात्र  संगठनों

 को
 इससे  सम्बद्ध  करने के  लिये

 सरकार  नें  कया  प्रावश्यक  कार्यवाहीਂ  की  है  प्रौढ़  क्या  राज्य  सरकारों  को  कोई  हिदायतें दी  गई  हैं  ?

 17

 1735  एल०  2
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 लिज

 प्रो  एस०  न्यूरल  हसन  :
 राज्य  सरकारों  से  क्या  है  कि  इस  विशेष  कार्यक्रम

 क्रियान्विति  में  शिक्षकों  तथा  छात्रों  को  सम्बद्ध  किया  जायें  ।

 Shri  Sarjoo  Pandey:  On  the  one  hand  the  facilities  are  being  provided  to  the  students
 under  20  point  programme  where  as  on  the  other  hand  the  Uttar  Pradesh  Government  has
 inereased  the  fees  from  primary  school  to  college  level.  Is  it  in  the  notice  of  the  Government
 and  if  so  what  action  the  government  has  taken  in  the  matter :

 Mr.  Speaker:  This  question  does  not  arise  out  of  the  main  question.  The  original
 question  does  not  relate  to  primary  schools.

 Shri  Sarjoo  Pandey  :
 level.

 In  U.P.  fees  have  been  doubled  from  primary  school  to  college

 Shri  K.  M.  Madhukar  :  It  has  been  said  that  efforts  are  being  made  to  involve
 But  the  s  orters  of  J.  P.  move- students  in  the  implementation  of  20  point  programme.

 dranccs  ard  want  to
 sabotage  it.
 ment  have  entered  the  student  movements  and  are  trying  to  create  h

 Mr.  Speaker:  This  has  nothing  to  do  with  the  main  question.

 Shri  K.  M.  Madhukar  :  This  is  actually  happening.

 Mr.  Speaker  :  But  it  is  not  relevant.

 उर्वरक  के  प्रयोग  में  कमी

 कै  175.  श्री  नवल  किशोर  सिह  :  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  seal यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  के  प्रयोग  विशेषकर  निर्धन  वर्ग  द्वारा
 उबे  रक

 के  प्रयोग  में  कमी  हुई  कौर

 यदि  तो  कितनी  कमी  हुई  है  पौर  इस  बारे  में  क्या  उपचारात्मक  कार्यवाही  की  गई

 कृषि  फिर  सिंचाई  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  momrartza  पी०  कौर

 लब्ध  सुचना  के  1976  में  मूल्य  में  की  गई  कमी  कौर  फास्फेट  युक्त  उर्वरकों  के  लिए

 राज  सहायता  देने  की  योजना  शुरू  करने  के  बाद  देश  में  उर्वरकों  की  खपत  काफी  बढ़  रहे  |  सरकार  को

 इसी  कोई  सूचना  नहीं  मिली  है  कि  कमज़ोर  at  के  किसानों  द्वारा  उर्वरकों  की  खपत  में  गिरावट  ars  है  ।

 इस  समय  देश  में  पर्याप्त  उर्वरक  उपलब्ध  हैं  ।  उवेरकों  के  प्रयोग  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  देश  के  कतिपय

 चने  हुए  जिलों में  ए  के  संघन  संविधान  योजना  शुरू  की  गई  है
 ।

 खास  तौर  पर  दूर  के  ग्रामीण
 क्षेत्रों  मैं

 अधिक  से  भ्रमित  खुदरा  दुकानें  खोली  जा  रही  जिसमें  चलती-फिरती  दुकानें  भी  शामिल  हैं  ।  उर्वरकों

 की  कीमतें  घटा  दी  गई  हैं  प्रौर  वितरण  का  लाभ  बढा दिया गया  है  ।  लघु  कृषक  विकास  सीमान्त

 कृषक  तथा  कृषि  श्रमिक  एजेंसी  जैसी  बिशेष  योजनाएं  कौर  ब्याज  के  विभेदक  दर  की  योजना  चल

 रही  जिनके  rata  कमज़ोर  वर्ग  के  व्यक्तियों  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  रनों  का  प्रयोग  बढ़ाने

 के  लिए  सहायता  सुलभ  होती  है  ।  ga  रकों  के  मूल्य  कम  करने  से  पहले  सामान्य  उर्वरकों  की  खपत  को  कुछ

 धक्का  पहुंचा  था  |  विभिन्न  श्रेणी  के  किसानों  में  saat  की  खपत  के  स्तर  के  बारे  में  अलग-प्लग

 आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैंਂ  ।

 श्री
 नवल  किशोर fag

 :
 उत्तर  लम्बा  है  भ्र ौर  मैं  प्रत्येक  वाक्य

 को
 समझ  नहीं  पाया  |  फिर

 भी  मैं

 सन्तरी  महोदय  से  जानना  चाहता हूं  कि  क्या इस  बारे  में  सर्वेक्षण  करने  का  प्रस्ताव  है  ताकि  यह  पता  लगाया

 जा  सके  कि  किसानों  द्वारा  रासायनिक उर्वरकों  के  उपयोग  में  कमी  भाई  है  अथवा  नहीं  ?

 थ्री  श्रण्णासाहिब  पी०  शिन्दे  .:  यह  अच्छा  सुझाव  है  हम  इस  पर  ध्यान  देंगे  ।
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 मौखिक  उत्तर 1  भाद्र  ,
 1898

 )

 Patna-Flood-Safety  Embankment  Scheme

 कैनाल  Shri  Ramavatar  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irriga-
 tion  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  engineers.  of  Government  of  India  and  Bihar  Government  had  jointly
 prepared  the  ‘Patna-flood-safety-embankment

 (b)  if  so,  the  estimated  expenditure  thereon  and  the  amount,  out  of  it,  paid  to  ‘Bihar
 Government  by  Government  of  India;

 (c)  whether  Bihar  Goverrment  have  raised  the  amount  of  the  estimates;  and

 (d)  if  so,  the  facts  thereof  and  the  reasons  for  this  increase?

 ANSWER
 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Kedar

 Nath  Singh):  (a)  to  (0).  A  statement  is  laid  on  the  Table  of  the  House,

 Statement

 (a)  The  Patna  Flood  Protection  Scheme  had  been  prepared  by  the  Government  of
 Bihar  based  on  the  recommendations  of  the  report  of  the  High  Level  Expert  Committee
 on  Patna  floods  of  August,  1975.  This  Committee  constituted  by  the  Government  of  Bihar
 had  Members  from  the  Centre  and  State  Government  and  also  public-men  from  Bihar.

 (b)  In  the  absence  of  detailed  schemes  having  been  prepared  after  collecting  all  the
 technical  data,  Expert  Committee  had  merely  indicated  in  their  Interim  Report  an  approxi-
 mate  cost  of  the  works  to  be  Rs.  10.68  crores.

 For  Patna  Flood  Protection  works,  an  advance  Plan  Assistance  of  Rs  65  crores  was
 sanctioned  by  the  Government  of  India  during  1975-76  only.  An  outlay  of  Rs.  8  crores
 had  been  provided  in  the  State’s  annual  plan  ‘for  1976-77,  for  this

 purpose.

 (c)  &  (9),  As  per  detailed  estimates  prepared  by  the  Bihar  Government  for  works
 which  have  been  taken  up  for  execution,  the  cost  of  Patna  Protection  Scheme  works  out  to
 Rs.  17°2  crores.  The  detailed  estimates  are  based  on  actual  field  condjtions  and  have  been
 prepared  after  collecting  all  the  relevant  technical  data,  subsequent  to  the  submission  of  the
 report  of  the  High  Level  Expert  Committee.

 The  requirement  of  additional  amount  is  attributable  inter  alia  to  the  realistic  and
 detailed  cost  estimate  and  also  to  the  further  modifications  recommended  by  the  High  Level
 Committee  in  their  final  report,  increase  in  length  and  height  of  Masonary  protection  works
 and  revetment,  increase  in  number  and  length  of  drainage  channels,  provision  of  more
 pumping

 stations,
 etc.

 Shri  Ramavatar  Shastri  :  The  information  given  in  the  reply  in  regard.to  Patna
 Flood  Protection  Scheme  it  has  been  revealed  that  originally  Rs.  सहीह  crores  were  to
 be  spent  07  it.  But  the  revised  estimate  prepared  by  that  Government  with  the  help  of
 engineers  is  estimated  to  be  over  Rs.  17  crores,  1  have  myself  seen  this  Dam  on  various
 occasions.  It  is.  situated  in  your  territory  as:  well.  There  are  a  number  of  instances  of
 consumption  in  regard  to  the  Dam.  Cement  is  being  sold  in  black  market.  If  he  has  any
 such  information  the  House  may  please  be  informed  about  thesteps  taken  to  check
 What  would  be  the  costifthe  Pacca  Damis  constructedin  place  of  Kaccha  Dam  whichis
 estimated  to  cost  Rs.  17  crores.

 Shri  Kedar  Nath  Singh:  Firstly  there  is  a  misunderstanding  that  the  Engineers
 of  Bihar  Government  have  raised  the  estimated  cost  ofthe  Dam.  The  original  estimate
 prepared  on  the  basis  of  Interim  Report  of  the  committee  formed  by  the  Bihar  Government
 was  Rs.  10  crores.  But  when  the  final  report  of  that  committee  was  received  revised
 estimate  of

 Rs.
 17.2  crores  was  prepared.

 So  fat  as  the  consump‘ion  is  concerned,  I  have  received  a  letter  from  the  hon.  Memb:  r
 which  is  being  examined  by  the  officials.

 ,
 अध्यक्ष  महोदय  :  कर्ब  प्रश्न  काल  समाप्त  हो  चुका  है  |
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 Written  Answers
 Bhadra

 1,  1898  (Saka)

 walt  के  लिखित  उत्तर

 प्याज  उत्पादकों  को  सुरक्षा  के  बारे  में  ज्ञापन

 *  165.  थ्रो  समर  मुक्कों  :  :  क्या  कृषि  श्र  सिचाई  मंत्री  यह  बनाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्याज  उत्पादकों  की  सुरक्षा  के  बारे  में  सरकार  को  नासिक  डिस्ट्रिक्ट  किसान

 सभा  की  ate  से  दिनांक  13  1976  का  कोई  प्राप्त  ह्

 भ्र ौर

 (a)  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 कृषि  ale  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झकास  हित  पी०  :  नासिक

 जिला  किसान  सभा  का  ज्ञापन  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  दिनांक  19  1976  को

 प्राप्त  द्वारा  ।

 प्याज  के  विपणन  तथा  निर्यात  की  समग्र  नीति  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  ज्ञापन  में

 उठाई  गई  मुद्दों  की  जांच  की  जायेगी  ।

 23  1976  के  लिए  प्रश्न

 भारतीय  साक्ष्य  निगम  दारा  ae  1976-77  के  दोरान  गोदामों  के  लिए  का  नियतन

 *168.  श्री के०  सत्यनारायण  :  कया  कृषि  ऑर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ()  क्या  आयोग  ने  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  ay  1976-77  में  नये

 गोदामों  का  निर्माण  करने  के  लिए  gen  धनराशि  का  नियतन  क्या  है  ;

 यदि  तो  कितनी  धनराशि  का  नियतन  किया  ग्या  है  ;  कौर

 गोदामों  के  निर्माण  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  atc  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रष्णासाहिब  पी०  :  श्र

 (a)  1976-77  के  दौरान  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  गोदाम  बनवाए  जाने  के  लिए

 16,98  करोड़  रुपये  क्षा  प्रावधान  किया  गया  है  |

 भारतीय  खाद्य  निगम  खादानों  के  भण्डारण  के  लिए  गोदाम  तथा  fret

 निर्माण  करने  का  कोय  शुरु  कर  दिया  है  ।

 तमिलनाडु में  सुखा

 *  170.  श्रीमती  पार्वतो  कृष्णन  :  क्या  कृषि  श्र  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  !

 बया  सरकार  इस  तथ्य  से  अवगत  है  कि  तमिलनाडू  को  गंभीर  सूखे  की  स्थिति

 का  सामना  करना  पड़  रहा  कौर
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 23
 ना  1976  मौखिक  उत्तर

 यदि  तो  सरकार  सुखे  से  पीड़ित  लोगों  की  किस  हद  तक  सहायता  कर

 सकती है  ?

 कृषि  at  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी०  तमिल

 नाडु  में  पिछले  उत्तर-पूर्वी  मानसून  की  कमी  के  जो  उस  राज्य  में  वर्षा  का  मुख्य  स्रोत

 कुछ  जिलों  में  सूखे  की  स्थिति  को  सूचना  थी  ।  इसके  दक्षिण-पश्चिमी

 सून  के  दौरान  पश्चिमी  घाटों  के  क्षेत्रों  में  पर्याप्त  वर्षा  होने  के  कारण  जलाशय  पानों

 से  नहीं  भरे  जिसके  सिचाई  के  लिये  जल  की  सप्लाई  करने  में  देरी  हुई  ।

 भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकार  को  सूखे  की  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिये

 7.50  करोड़  रुपए  की  श्रीराम  योजना  सहायता  का  आवंटन  किया  है  ।  स्थिति er  पुनरीक्षण

 करने  के  लिये  शीघ्र  ही  एक  केन्द्रीय  दल  राज्य  में  भेजने  का  बिचार  है  ।

 केरल  को  चीनी  का  आवंटन

 *  172.  श्री  व्यालार  रवि  :  श्री  ए०  के ०  गोपालन  :  क्यां  कृषि  श्र
 सिचाई  मंत्रो  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  1976  से  केरल  को  चली  के

 आवंटन  में  कटौती  करने  के  क्राइम  राज्य  में  चीनी  के  मूल्य  में  भारी  वृद्धि  हुई  है

 क्या  केरल  सरकार  ने  श्रावंटन  में  की  गई  कटौती  को  समाप्त  करने  के  बारे  में

 awarded  दिया  कौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 gig  ate  सिचाई  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज़

 1976  से  amt  लेवी  चीनी  की  कुल  मासिक  नियुक्ति  को  घटाकर  2.05  ara  मीटरी  टन

 करना  पड़ा  था  जबकि  अगस्त  से  1975  के  दौरान  2.25  लाख  मीटरी  टन  चीनी

 निर्मुक्त  की  जा  रही  थो  ।  ऐसा  उत्पादन  मौसम  में  खंड सारी  चीनी  की  1975-76
 मौसम  के  दौरान  उत्पादन  में  गिरावट  site  समुचित  स्तर  पर  चीनी  का  निर्यात  रखनें की
 आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखकर  किया  गया  था  ।  इसके  केरल  समेत  सभी

 के  लेवी  चीनी  के  मासिक  नोटों  में  1976  से  कमी  करनी  पड़ी  थी  ।

 1976  के  मध्य  तक  खुली  बिक्री  कीਂ  चीनी  से  दाम  उचित  सीमा  के  इन्दर  रहे

 झर  इसके  बाद  देश  भर  में  बढ़ौतरी  करा  रुख  राया  |  अगस्त  शौर  1976  के  महीनों

 का  खुली  बिक्री  को  चीनी  का  कोठा  1.  10  लाख  मीटरी  टन  प्रति  मास  तक  बढ़ाने  समेत  कई

 पग
 उठाए  गए  हैं

 ।
 यह  वह  1976  के  दौरान  खुली  बिक्री  की  चीनी  का  सबसे  प्रतीक  मासिक

 कोठा  है  कौर  1976  के  लिए  खुली  बिक्री  के  कोटे  से  30,000  मीटरी  टन  भ्रमित  है  ।

 ait  केरल  शासन  ने  कहा  था  कि  उनकी  1976  का  लेवी  चीनी

 का  7109  मीटरी  ठन  का  कोटा  8689  मीटरी  टन  के  पुर्व  स्तर  पर  बहाल  जाए  या

 बढ़ाकर  कम  से  कम  7600  मीटरी  टन  जाए  ।  उपर्युक्त  उल्लिखित  कारणों  से  कोटे  में

 वृद्धि  करना  स्वीकार  नहीं  किय  गया  |
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 Written  Answers  August  23,  1976

 pte  मूल्य  बायो  |  |  |  ध
 कु  yp  1  खाद्यान्नों  का  मलय  निर्धारित  किया  जाना

 *  176.  श्री  एस०  ए०  मुरुगनन्तम
 :  क्या  फूटी  र  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या
 मौसम  में  कृषि  मृत्य  आयोग  द्वारा  खाद्यान्नों  के  वसूली-मूल्य

 निर्धारित  किये  जाने.की  संभावना  है  ;  कौर

 यदि  अड्डां-तो तो  तत्संबंधी  मुख्य  रूपरेखा  क्यो  है  ?

 कृषि  कौर  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी०  :  श्र

 कृषि  मूल्य  ग्रा योग  इस  समय  1976-77  मौसम  के  खरीफ  के  नाजो  की  मूल्य

 संबंधी  प्रश्न  पर  विचार  कर  रहा  है  भ्र ौर  arm  है  कि  ae  सरकार  को  सिफारिशें  शीघ्र

 हो  प्रस्तुत  करेगा  ।  आयोग  अरन्य  बातों  के  साथ-साथ  उत्पादन -  लागत  के  उपलब्ध  उत्पादन

 को  संभावनाओं  we  खुले  बाजारों  के  मूल्यों  के  संभावी  रुख  को  ध्यान  में  रखते  हुए  खाद्यान्नों

 केਂ  बसूली  मूल्यों के  बारे  में  सरकार  को  अपनी  सिफारिशें  प्रस्तुत  करता  है  ।  ats  मूल्य  आयोग  की

 सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखते  हए  भारत  राज्य  सरकारों  से  परायों  करके  अधिप्राप्ति

 ast  निर्धारित  करती  है  ।  मुख्य-नीति का  उद्देश्य  जहां  किसानों  लाभकारी  मूल्य  वे  बारे

 में  आश्वासित  करना  है  चहा  सामान्य  मूल्य-स्थिति  तथा  समूची  श्री-व्यवस्था  पर  उसके  पड़ने

 बाल  प्रभाव  को  भी  ध्यान  में  रखना  होता  है  ।

 रामायण  के  इतिहास  से  सम्बद्ध  स्थलों  का  पता  लगाना

 *178.  श्री  कार  के०  सिन्हा  :  क्या  समाज  कल्याण  कौर  dup  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  रामायण  के  इतिहास  से  संबद्ध  स्थलों  का  पता  लगाने  के  लिए  पुरातत्व

 सर्वेक्षण  विश्वविद्यालय  श्रचुदान ष्  अ्रायोग  TAT  उत्तर  प्रदेश  सरकार  का  अयोध्या  ,  फंसा  बाद

 तथा  उत्तर  प्रदेश  के  सत्य  भागों  में  खुदाई  कराने  का  विचार  थां  ;

 इस  संबंध  में  श्रब  तकਂ  क्या  प्रगति  हुई  कौर

 फैजाबाद  TAT  उत्तर  प्रदेश  के  ग्न्य  स्थानों  पर  रामायण  के  इतिहास  से

 संबद्ध  स्थलों  करा  पताਂ  लगाने  तथा  उनका  विकास  करने  के  लिये  कया  भावी  कार्यक्रम  बनाया

 गमा है

 समान
 कल्याण  शौर  संस्कृति  मंत्री  एस०  हसन  )  :

 जी  1974-75 के  दौरान  जीवाजी  विश्वविद्यालय  भारतीय

 तत्व  सर्वेक्षण  कौर  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  रामायण  की  कथा  से  संबद्ध  स्थलों  पर  उत्खनन  के

 नोम  में  सहयोग  दिया  at

 (a)  पांच  स्थलों  पर  खुदाई  की  गयी  ।  उपलब्ध  साक्ष्यों  से  पुरातात्विक  अनुक्रम

 भूसरित-मृदभांडो
 के  प्रयोग  जो  कहीं-कहीं  पर  चित्रित  भी  लगभग  वीं  ईसा  पूर्व  से  आरम्भ
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 1
 1898  )  लिखित

 उत्तर

 इश्रा  लगता  है  कौर  वह  अनकते  उत्तरी  काली  श्रोपशायर  मद भाड़  कला  में  होकर  कुबाण  सनौर

 सने  उत्तरकाल  तक  अलता  है  ।

 इस  ब्  gale,  नंदीग्राम  शौर  श्रृगंवेरपुर  में  SOIT T  कार्यों  की  योजना  बनाई

 बन  तथा  aa  ag  विषयों  का  सबूतों  सुची  में  रखा  जाना

 *179.  को  राम  भगत  पासवान  :  क्या  क्य  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 ब्या  वन्य  पशु  संबंधी  भारतीय  बोर्ड  ने  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  गबन

 तथा  जन्म  cyst  की  सुरक्षाਂ  को  समवर्ती  सूची  में  सम्मिलित  किया  जाये  ;  कौर

 यदि  तो  सरकार  ने  उत  पर  क्या  निणंय  किया  है  ?

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी०  भारतीय

 ay  प्राणि  मंडल  ने  अपनी  27  जुलाई  1974  की  बैठक  में  सिफारिश  की  ि  वनों  तथा  वन्य

 ब्राणिमों  को  समवर्ती  सूत्रों  में  रखा  जाना  चाहिए  |

 (q)  सरकार  इस  मामले  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 गुजरात  में  बीजों  कौर  उर्वरकों  का  वितरण

 *180.  श्री  एन०  waite  बे कारिया

 श्री  अरबिन्द  एम०  पटेल  चक क

 कमा  ऋषि  ale  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नमा  सरकार  ने  गुजरात  राज्य  के  श्रादिवासिमों  को  बीज  कौर  उवेरक  gra  मूल्य  पर

 देने  का  fasta  किया  है  ;  at

 यदि  तोड स
 बारे  में  तथ्य  क्या  हैं  ?

 कौर
 सिचाई  मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी०  :

 म  प्पा  ts
 गुजरात  राज्य  के  श्रादिवासिमों  को  बीज  तथा  उकेरा  राधे  ज  वर्ण  नर  देन ेके  सम्बन्ध्  में

 कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।  इस  मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 ब्रिटेन  में  श्रीमन्त  कर  रहे  राष्ट्रमण्डलीय  देशों  के  छात्रों  की  फोस  में  बृद्धि

 1179.  सरदार  मोहिन्दर  सिह  गिल

 श्री  भागीरथ  भंवर

 जमा  fat,  समान  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  गह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 fata  में  श्रब्ययतन  करने  वाले  राष्ट्र मण्डलीय  देशों  के  विशेषकर  भारतीय  छात्रों

 की  फील  में  वृद्धि  के  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;  कौर
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 Bhadra  1,  1898  (Saka)
 Written  Answers

 क्या  उस  देश  के  साथ  हमारे  —  सम्बन्धों  पर  इसका  कोई  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 शिक्षा  शौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  डी०  पी०  यादव

 ate  1977-78  के  सत्र  से  शिक्षा  शुल्क  बढ़ाने  के  निर्णय  की  घोषणा  ब्रिटिश  सरकार

 द्वारा  5  1976  को  की  गई  थी  ।  यह  वृद्धि  ब्रिटिश  तथा  wea  विदेशी  छात्रों  के  लिये

 समान  रूप  से  लागू  जो  स्नातकोत्तर  पाठ्यक्रमों
 के  भ्र लावा  सभी  उच्च  स्तर  के  पूर्णकालिक

 पाठ्यक्रमों  के  लिये  650  पौंड  तथा  स्नातकोत्तर  अध्ययन  के  लिये  750  पौंड  की  गई  है  ।

 पूर्णकालिक  गैर-उच्च  शिक्षा  के  मामले  में  देशी  तथा  समुद्र पार  छात्रों
 के

 बीच  यह  फरक

 प्रभी  रखा  गया  है  ।  शुल्क  की  नयी  राशि  समुद्रपार  छात्रों
 के

 लिये  325  पौण्ड  तथा  देशी  छात्रों

 के  लिए  125  पौण्ड  होगी  ।  ब्रिटिश  सरकार  के  ware  शिक्षा  शुल्क  में  की  गई  समुद्रपार  छात्रों

 की  शिक्षा  के  खर्च  के  20  प्रतिशत  से  प्रतीक  नहीं  होगी  ।

 शिक्षा  शुल्क  में  की  गई  इस  वृद्धि  का  wax  व्यक्तिगत  रूप  से  भारत  सरकार  के  उन  छात्रों

 पर  नहीं  पड़ेगा  जो  विदेश  में  भ्रध्ययनाथਂ  राष्ट्रीय  छात्रवृत्ति  योजना  के  अन्तर्गत  पढ़  रहें  क्योंकि

 उनका  शिक्षा  शुल्क  भारत  सरकार  द्वारा  दिया  जाता  है  ।  इसी  तरह  से  जो  छात्र  राष्ट्रमण्डल

 छात्रवृत्ति/शिक्षावृत्ति  योजना  के  श्रन्त्ग  त  अध्ययन  कर  रहें  उन  पर  इसका  कोई  नहीं  पड़ेगा

 क्योंकि  उनका  शिक्षा  शुल्क  राष्ट्रमण्डल  शिक्षा  लन्दन  द्वारा  वहन  किया  जाता  है  ।  तथापि

 इसका  प्रसर  उन  भारतीय  छात्रों  पर  गम्भीर  रूप से  पड़  सकता  जो  ब्रिटेन  में  अपने  खर्चे  पर

 भ्रध्ययन  कर  रहे  हैं  ।  भारतीय  उच्चायोग  ने  और  wer  राष्ट्र मण्डलीय  देशों  के  उच्चयोगों  ने  यह

 मामला  राष्ट्रमण्डल  शिक्षा  परिषद्  के  साथ  उठाया  है  |

 दिक्षा
 के  बिस्तर  पर  रोके

 1180.  थी  कार  शुक्ल  कया  शिक्षा  समाज  कल्याण  ste  संस्कृति  मंत्री  यह

 बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  शिक्षित  व्यक्तियों  में  बेरोजगारी  बढ़ने  को  रोकने की  दृष्टि  से

 नयें  प्राथमिक  रोक  माध्यमिक  विद्यालय  wie  कालेज  न  खोलने  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  को  निदेश

 दिये हैं  ;  ak

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी तथ्य  क्या  हैं  ?

 समाज  कल्याण  शौर  संस्कृति  मंत्री  एस०  नुरुल  :  six

 केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों के  साथ  प्राथमिक  शिक्षा को  व्यापक  बनाने  कौर  इस  प्रयोजन

 के  लिये  यह  सुनिश्चित करने  का  अनुरोध  किया है  प्रत्येक  1.  5  किलों मीटर  की  परिधि  में

 वर्ष  के  जरायु  वर्ग  के  सभी  बच्चों  के  लिए  प्राथमिक  स्कूल  wae  होना  चाहिये  ।

 2  11--14  वर्ष के  चय  वर्ग  के  बारे  में  राज्य
 सरकारों  से

 यह  अनुरोध  किया

 गया  है  कि  इस  वर्ग  के  बच्चों  के  लिये  सुविधाघरों  में  वृद्धि  की  जाए  ताकि  6--8  कक्षाओं  में  मौजूदा

 42.2  प्रतिशत  दाखिले  को  पांचवीं  योजना  wed  तक  बढ़ा  कर  .47  प्रतिशत  किया  जा  सके  ।
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 23  1976
 लिखित

 उत्तर

 इसके  अतिरिक्त  उन  बच्चों  के  लिये  गैर-प्रौपचारिक  शिक्षा  के  कार्यक्रम  उपलब्ध  किये  जाने

 चाहियें
 जो

 पूर्णकालिक  आधार  पर  स्कूल  नहीं  जा  पाते  अथवा  जाने  में  असमर्थ  रहे  हैं  ।

 3  केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  बोड़े ने  इस  बात  पर  बल  दिया है  कि  माध्यमिक  शिक्षा

 का  जो  जब  अव्यवस्थित  तथा  बिना  योजना  के  विस्तार  हो  रहा  है  उस  पर  उपयुक्त  योजना  बनाकर

 तथा  ठीक  स्थानों  पर  माध्यमिक  स्कूल  खोलकर  नियंत्रण  करना  चाहिये  तथा  मौजूदा  संस्थाओं  को

 पू  क्ति युक्त  बनाना  झर  उनमें  उपयुक्त  स्तरों  का  श्रतुरक्षण  किया  जाना  चाहिये  |

 4  उच्च  शिक्षा  में  दाखिले  को  नियमित  बनाने  के  लिए  ग्रोवर  अधिक  कठोर  कदम  उठाने

 चाहियें  ।  aa  विश्वविद्यालयों  की  स्थापना  पर  पर्याप्त  रोक  लगा  दी  जानी  चाहिये  ate  यदि  कोई

 faa  श्रीनिवास  बन  जाता  है  तो  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  निर्धारित  मानदण्ड  का  पुरी

 तरह  से  पालन  किया  जाना  चाहिये  ।  बहुत  ही  विकसित  क्षेत्रों
 को  छोड़कर  नयें  कालेज  खोले  नहीं

 जाने  चाहिये  ।  स्तरों  को  बनाए  रखने  के  लिये  जोर  जाना  चाहिये  ।  मौजूदा  संस्थाओं

 तथा  गैेर-प्रौपचारिक  माध्यमों  के  जरिये  हीं  शिक्षा  का  विस्तार  किया  जाना  महिलाओं  तथा

 समाज के  कमजोर  वर्गों  को  उच्च  शिक्षा को  प्राप्त  करने  के  अ्रवसरों में भी में  भी  वृद्धि करने  के  लिए
 सावधानी  बरतनी  चाहिये  |  माध्यमिक  तथा  उच्च  शिक्षा  की  सुविधाओं  में  विस्तार  करने  के  लिये

 रखी  गई  मौजूदा  धनराशि  में  भी  इन  उपायों  से  पर्याप्त  बचत  होगी  ।  इसका  उपयोग

 नई  शिक्षा  पद्धति  को  अपनाने  तथा  कोटि-सुधार  कार्यक्रमों  के  लिये  किया  जा  सकता  है  ।

 5  केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  बोझ  की  स्थायी  समिति  ने  1976  में  हुई  अपनी  बैठक

 खास  करके  भ्रनुसुचित  जाति  तथा  भ्रनुसूचित  ख़ादिम  जाति  तथा  भूमिहीन  श्रमिकों  श्र

 शहरी  गन्दी  बस्तियों  के  निवासियों  जेसे  समाज  के  wear  कमजोर  वर्गों  के  बच्चों  के  लिये  प्रारम्भिक

 शिक्षा को  व्यापक  बनाने  के  महत्व  पर  जोर  दिया  ।  उन्होंने इस  बात  की  भी  सिफारिश की

 कि  जहां  जरूरी  हो  लड़कियों  के  लिये  भद्रलक  प्रारम्भिक  स्कूल  खोले  जाने  चाहियें  यद्यपि  श्राम  नीति

 सहशिक्षा  के  पक्ष  में  होनी  चाहिये  ।  समिति  ने  यह  भी  सिफारिश  कीਂ  कि  झ्रादिवासी  बच्चों  ay

 जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए  एकल  अध्यापक  उप  विचरण-स्कूलों  तथा  श्रावासीय

 स्कूलों  जैसे  शैक्षणिक  संस्थानों  का  एक  जाल  बिछा  दिया  जाये  |

 सिंचित  एवं  भ्र सि चित  क्षेत्रों  में  चावल  का  उत्पादन

 1181.  डा०  के०  एल०  राव  ॥  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 चावल  के  वारिक  उत्पादन  का  अनुमान  कैसे  लगाया  जाता  है  ;

 क्या  सीमित  झर  दोनों  प्रकार  की  भूमि  में  नमूना  सर्वेक्षणों  द्वारा  ऐसा  किया

 जाता है  ;  भर

 प्रत्येक  राज्य  में  सिंचित  भूमि  श्र  श्रसिचित  भूमि  अलग-प्लग  कितना  चावल

 कितना  पैदा  होता  है  कौर  चावल  को  खेतों  के  प्रधान  क्षेत्र  कितना  है
 ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभु दास  :  से  वार्षिक

 चावल  उत्पादन का  क्षेत्र के  उत्पाद  तथा  प्रति  हेक्टयर  उपज
 के  रूप  में  अनुमान  लगाया  जाता है

 ।
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 Written  Answers  August  23,  1976
 नल  न  नग  ne

 देश  के  बड़े  भागों  में  क्षेत्रीय  श्रीमान  पुर्णतः  क्षेत्रीय  परिगणना  के  आधार पर  लगाये  जाते  किन्तु

 कुछ  भागों  में  वे  नमूना  सर्वेक्षणों  पर  आधारित  हैं  ।  प्रति  हैक्टेयर  उपज  नियमित  नमूना  सम्बन्धी

 तकनीक  द्वारा  फसल  की  कटाई  के  परीक्षणों  पर  आधारित  होते  हैं  ।  चावल  की  फसल  के  अन्तर्गत  कुल

 क्षेत्र  के  लगभग  97  प्रतिशत  क्षेत्र  के  बारे  में  उत्पादन  के  अनु मान चव्य  फसल  की  कटाई  के  परीक्षणों

 के  पर  आधारित हैं  ।  अंध्र  प्रदेश  कौर  मध्य  प्रदेश  में  सीमित  कौर  गर-सीमित  क्षेत्रों

 के  लिये  अलग-अलग  नमूने  चुने  जाते  हैं  तथा  wer  राज्यों  में  एक  मिश्रित  नमूना  चूना  जाता  है  ।

 चावल  के  उत्पादन  के  वर्तमान  अनुमान  समस्त  फसल  से  सम्बन्धित  है  तथा  सिंचित  az

 गैर  सिंचित  क्षेत्रों के  लिये  wat  से  झ  तैयार  नहीं  किये  गये  हैं  ।  विभिन्न  राज्यों  में

 1974-75  के  दौरान  कुल  क्षेत्र  तथा  चावल  के  उत्पादन  कौर  1972-73.  के  दौरान  चावल

 को  फसल  के  ata  सिंचित  कौर  गर  सिंचित  क्षेत्रों  के  अनुमानों  को  प्रदर्शित  करने  बाला  विवरण

 संलग्न  है  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  Zto  11181/76]

 Tribunal  Award  on  Narmada  Project

 1182.  Shri  Bhagirath  Bhanwar  Will  the  Minister  of  Agriculture  and
 Irrigation  be  pleased  to  state:

 (a)  the  time  by  which  the  Narmada  Water  Disputes  Tribunal  is  expected  to  announce
 its  final  award;  and

 (b)  whether  some  work  is  being  done  on  the  proposed  projects ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Agriculture.and  Irrigation  (Shri  Kedar
 Nath  Singh):  (a).  While  every  effortis  being  made  by  the  Tribunal  to  complete  its  work
 as  expeditiously  as  possible,  it  would  not  be  possible  to  indicate  when  the  adjudication  pro-
 ceedings  will  be  completed  and  report  given.

 (b)  Pending  the  report  of  the  Tribunal]  and  without  prejudice  to  their  claims  before  the
 Tribunal,  the  concerned  States  had  agreed  in  March,  1975  that  Gujarat  may  go  ahead  with
 the  construction  of  Karjan,  Heran,  Rami  and  Sukhi  projects  and  Madhya  Pradesh  Goverr-
 ment  may  go  ahead  with  Kolar,  Bichia,  Sukta  and  Bichhua-Latia  Projects  in  the  Narmda
 Basin,  subject  to  the  usual  scrutiny  and  approval  of  the  Government  of  Irdia.  Remi
 projectin  Gujaratand  Bichia  and  Sukta  projectsin  Madhya  Pradesh  have  since  teen
 accepted  by  the  Central  Government  for  implementaticn.

 बीस-सूत्री  श्रमिक  mae  के  लाग  होने
 के  cama  सचाई  योजनायें

 1183.  श्री  वाई०  ईश्वर  रेड्डी  बया  चाष  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  बीस  सूत्री  श्रमिक  कार्यक्रम  लागू  होने के  बाद  विभिन्न  राज्यों  में  अनेक  नई

 सिंचाई  योजनायें
 प्रारम्भ

 की  गई  हैं  ;  रोक

 यदि  तो  उनकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ate  उनके  क्या  परिणाम  प्राप्त  हुये
 ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदार  नाथ  कौर  (@)

 झा धिक  के  श्रन्तगंतਂ  पांचवीं  योजना  के  अन्तिम  चार  वर्षों  में  वृहत  कौर  मध्यम

 सिचाई  स्कीमों  से  5  मिलियन  हैक्टेयर  की  जिस  अतिरिक्त  क्षमता  का  सुजन  करने  की  परिकल्पना

 की
 गई  है  बह  उन  स्कीमों से

 प्राप्त  की  जिन  पर  पहले  से  काम  चल

 रहा  हैं  ।
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 1  1898
 ना  नीटी एटी  एएए

 लिखित

 जलाई  1975  में  इस  कार्यक्रम को  घोषणा के  बाद  से  31  1976  तक  1.  24

 मिलियन  at  सिचाई  क्षमता  वाली  14.  वही  कौर  49  मध्यम  सिचाई  स्कीमों  को  श्रतुमोदित/स्वी कृत
 किया  गया  है  ।  लेकिन  इन  स्कीमों  का  क्रियान्वयन  राज्य  सरकारों  के  पास  संसाधनों  के  उपलब्ध

 होने  पर  fade  करेगा  ।

 Underground  Water  in  M.P.

 1184.  Shri  G.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  be
 pleased  to  state

 (a)  quantity  of  underground  water  resource  available  in  Madhya  adesh  for  irri-
 gation  purpose;

 (b)  the  estimated  quantity  of  water  utilised  out  of  it;  and

 (c)  the  scheme  to  utilise  underground  water  for  irrigation  purpose  in  this  State  durir  g
 1976-77

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Shah
 Nawaz  Khan):(a)  The  groundwater  resources  of  Madhya  Pradesh  available  for  irrigation
 have  been  tentatively  estimated  at  about  30  milliard  cubic  metres;

 (b)  The  quantity  of  groundwater  utilised  by  the  end  of  year  1973-74  is  estimated  at
 about  5  milliard  cubic  metres,

 (c)  The  following  grouridwater  schemes  are
 Propos

 त  to  be  implemented  during
 197!  TT

 Nos.
 )  New  Dugwells  50,000

 (1)  Electric  Pumps  20,000

 (iii)  Diese]  Pumps  8,000

 v)  Persian  Wheels  5,000

 (v)  Boring  of  wells  100

 (vi)  Deepenin
 g  of  wells  6,300

 (vii)  Shallow  tubewells  e  e  1,C00

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  दिल्ली  की  atom  सोसाइटियों  को  बनें-बनाये  मकानों

 का  आवंटन

 नेकी  पा  wer  वि 1185.  श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता  :  क्या  निर्माण  कौर  श्रीवास  मस्ती

 क्या  दिल्ली  में  मकानों  का  निर्माण  करने  के  लिए  भूमि के  श्रावंटन  के  लिए  दिल्ली  विकास

 प्राधिकरण  में  पंजी  क्त  कुछ  ग्रूमिंग  सोसाइटियों  ने  बने-बना  मे  मकानों  बग  आबंटन  मारने  के  लिए  अनुरोध

 किया  कौर

 यदि  तो  कया  ऐसी  समितियों  को  भूमि  के  बजाय  मकानों  का  श्रावंटन  मारने  के  प्रश्न

 पर  सरकार  वीणा  रवि

 निर्माण  tt  श्रावास  तथा  संसदीय  किये  मंत्री  (ait  के०
 *  gi

 (  )  नहीं  ।
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 Written  Answers  Bhadra  1,  1898  (Saka)

 केरल  की  मिट्टी  तथा  जल  प्रबंध  परियोजना

 1186.  श्री  सी०  जनादेश  :  क्या  कृषि  शौर  सिचाई  भन्ती यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ह
 <  जेल क्या  कुट्टियाडी  ate

 मुख्युपजो
 सिचाई  परियोजनाओं  के  इश या कट  में  मिट्टी  नौ

 प्रबन्ध  के  लिए  मार्गदर्शी  परियोजना  को  az
 प्रायोजित

 योजना  रूप  में
 केरल  सरकार  दाश  केन्द्रीय

 सर्पारि  की  मंजूरी  ढ  लिए  प्रस्तुत  कर  दी  गई  स्क

 (@)  क्या  केन्द्रीय
 र  को  तत्काल  मंजूरी  देने  के  बारे  में में  याद

 छि दिलाया  गया  eats

 उक्त  योजना  को  वर्ष  1976-77  से  क्रियान्वित  करने  का  प्रस्ताव  wiz

 यदि हों
 तो  इस  बारे

 में  सरफा
 र

 ने  क्या  निर्णय  लिया  है
 ?

 कृषि  श्र  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज़  (१)

 ster

 केरल  के  नय्यर  परियोजना  के  कमांड  में  जल  प्रबन्ध  की  एक  मागं दशी  परियोजना  की

 पहले  ही  मंजरी  दे  दी  गई  है  प्रौढ़  इसको  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  की

 श्व्धि  के  दौरान  fears  परियोजनाओं  के  कमांड  क्षेत्रों  में  नई  मार्गदर्शी  परियोजनाएं  स्वीकृत  करने  के

 सम्बन्ध  में  विचार  किया  जा  रही  जो  समेटती  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  क्षेत्र  फे  कार्यक्रम  में  शामिल

 की  गई  है  चूंकि  कुट्टियाडी  त्रों  weasel  की  परियोजनाएं  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  क्रमशः  aa  विकास

 शामि  हीं  की  गई  मार्गदर्शी  पंरियोजनाय्रों  की  मंजूरी  देने  के  सम्बन्ध  में  विचार  नहीं  किया

 जा  सकता  |

 वर्ष  1975-76  में  केन्द्रीय  सरकार  ढारा  सहायता  को  गई  श्रीवास  योजनायें

 1187.  गोमती  भादंवि  तनकप्पन  क्या  निर्माण  श्रीवास  प्रति  बताने  की  छापा  करेंग

 किः

 वर्ष  1975-76  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सीधे  शुरू  की  गई  अथवा  सहायता  की  ई

 WTAE योजनाओं  राज्यवा  ब्यौरा

 इस प्रयोजन केलिए  feat  धनराशि  आवंटित  की.गई  ate

 .  विभिन्न  शहरी  atat  में  (ae  शहरी  योर्जनाद्रो  ग्रामीण  बोजनाशओं  तथा

 गन्दी  बकरियों  में  रहने  वाले  व्यक्तियों  के  र  ग्रां वाड़े  क्या  हैं
 ?

 निर्माण  site  श्रीवास  तथा  संसदीय  कायें  मंत्री  के ८  ः  बागान  कर्वेचर
 रियों

 के  लिए  सहायता  प्राप्त  योजना  ही  एक  ऐसी  योजना  है  जो  केन्द्रीय क्षेत्र  में
 है

 |  यह  योजना  avert

 पश्चिम  केरल  तथा
 तमिलनाडु  के  राज्यों  में  क्रियान्वित  की  जा  रही  है

 |
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 23  1976  लिखित  उत्तर

 सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  को  इस  यो  जना  के  कार्यान्वयन  के  लिये  वर्ष  1975-76  के

 दारान  80.00  लाख  रुपये  की  राशि  इस  प्रकार  दी  गई  थी

 लाख  रुपया  म

 (1)  असम  18.  00

 0.50 (2)  त्रिपुरा

 .  43.40 (3)  पश्चिम  बंगाल

 (4)  कर्नाटक  कुछ  नहीं

 14.00 (5)  केरल  ,

 (6)  तमिलनाडु  ध  4.10

 cn  ca  cate  eg  पा

 कु  80.00

 का  ae  ea  नयनन  ee  et

 उपयुक्त  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  योजना  के  निर्माण  शौर  प्रवास  मन्त्रालय  द्वारा

 प्रारम्भ  की  गई  निम्नलिखित  सामाजिक  ara  स  योजनाएं  राज्य  क्षेत्र  में  है ंत
 तथा

 राज्य  सरकारें  इनਂ

 कार्यान्वयन  रती है हैं
 — es

 (1)  औद्योगिक  कम चा  रियों  तथा  समा जਂ  के  राधिका  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  ठे  लिए  एक  कृत

 सहायता  प्राप्त  श्रीवास  योजना

 (2)  निम्न  राय  वग  ऑ्राव।स  योजन

 (3)  मध्यम  प्राय  वग  आवास  योजना

 (4)  गन्दी  बस्ती  उन् मु  लन/सुधार  योजना

 राज्य  सरकार  के  कमेटी  रियों  के  लिए  किराया  श्वास  योजना (5)

 भि  अरजन  अर  विकाल  योजना (6)

 ग्रामीण  श्रावण  पारियों  1  कौर (7)

 (8)  ग्रामीण  क्षेत्र  में  भूमिहीन  मज़दूरों  को  श्रीवास-स्थल  देने  की  योजना  ।

 कप उप नगरों  की  गन्दी  बस्तियों  की  जनसंख्या  के  कोई  सही-सही  आंकड़े  Tray  नहीं  हैं  ।

 197  2  में  योजना  आयोग  हवा रा  नियुक्त  किए  गए
 गन्दी  बस्तियों  के  लिए  कार्यकारी  दल  ने  अ्रतूमानਂ

 लगाया  था  कि  नगरों  की  लगभग  20  से  25  प्रतिशत  तके  जनसंख्या  गन्दी  बस्तियो ंमें  रह  रही  होगी  ।

 Old  Sugar  Mills  in  M.P.  and  Rajasthan

 1188.  Dr.  Laxminarayan  Pandey:  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation
 be  pleased  to  state;

 (a)  whether  the  sugar  mills  of  Madhya  Pradesh  and  Rajasthan  are  old  mills  and  the

 machinery  installed
 in  them  18  also  not  modern;

 (b)  whether  the  required  percentage  of  the  sugar  content  is  not  recovered  from  the

 sugarcane  as  2  result  thereof;
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 sa

 (c)  whether  the  farmers  receive:  low  price  of  their  sugarcane  on  account  of  the  low
 percentage  of  sugar  recovery;  an

 (d)  if  so,  remedial  measures  taken  by  Government  in  this  regard?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Shah
 Nawaz  Khan):  (a)  Yes  Sir.  Except  one  factory  each  in  Madhya  Pradesh  and
 Rajasthan  all  the  other  sugar  factories  in  the  two  States  were  established  prior  to  1950  and
 are  having  old  plant  &  machinery.

 (b)  Machinery  being  old  is  one  of  the  factors  affecting  recovery  of  sugar  from  sugar-
 cane,

 (c)  No.  All  the  sugar  factories  in  Madhya  Pradesh  and  Rajasthan  had  paid  a  higher
 sugarcatic  price  to  the  gorwers  than  the  notified  minimum  price  based  on  recovery.

 (d)  A  scheme  to  forestall-sickness  in  selected  industries,  including,  the  sugar  in-
 dustry  and  competitiveness  by  modernisation  and  rehabilitation  has  been  formulated  and
 announced.

 स्लम  प्राणों  के  मूल्य

 1189. भी  चन्द्रिका  प्रसाद
 :  कया  निर्माण  श्र  मन्त्री  स्लम प्रमुखों के  रख-रखाव  के

 लिये  निर्धारित  राशि  के  बारे  में  2  4  1975  के  ग्रताांकित  प्रश्न  संख्या  4560  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्लम  प्रसिद्द  के  लय  के  मुबासे  में  निर्णय  क  र
 लिया  गया  है  ;.  सनौर

 यदि  तो  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  स्लैम  विभाग  के  अन्तर्गत  प्रत्येक  प्रगह  का

 मंजिल  और  का लोनी वार  कितना  मूल्य  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 निर्माण  site  ध्रावास  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  के०  :  तथा  स्लम

 टे  नोटों  का  मूल्य  वसूल  करने  के  बारे  में  कभी  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  सूदखोरी

 1190.  श्री  सोमनाथ  चट्जों : क्या क्ष व्या  कृषि
 ate  सिचाई  seat यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  हाल  में  केन्द्रीय  सरकार  को  प्रस्तुत  एक  नोट  के  ग्रनुसार

 एसे  ग्रामीण  परिवार जिनके  पास  कतई  भूमि  नहीं  है  अथवा  3.  75  एकड़  से  कम  भूमि  भी

 अत्यधिक  ऊची  ब्याज  की  दरों  पर  ऋण  ate  मजबूरी  में  सम्पत्ति  बेचने  a  शिका र

 हो  रहे

 यदि  तो  उक्त  नोट  का
 सारांश

 क्या  कौर

 इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 कृषि  site  सिचाई  मंत्रालय में  राज्य
 मंत्री

 शाह  नवाज़
 :  से

 सूचना  एकत्र

 की  जा  रही  है  दौर  सभा  पटल  पर
 रख  दी  जाएगी  ।
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 अल्जीरिया  के  साथ  सास्कृतिक  समझोता

 1191.  श्री  पी०  गंगा  रेड्डी  क्या  समाज  कल्याण  रोक  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की

 छापा  मारेंगे  वि

 क्या  हाल  ही  में  woofer  के  साथ  कोई  सांस्कृतिक  समझौता  कि  गया  श्योर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 शिक्षा  शर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  डी०  पी०  :

 और  श्रीजी  रिया  सरकार  के  साथ  एक  सांस्कृतिक  समझौते  पर  1  1976  को  हस्ताक्षर

 किए  गए  थे  ।  उसमें  विज्ञान  तथा  जन  स्वास्थ्य  कौर
 सू

 चना  तथा  शिक्षा  के  जन-साधनों

 के  क्षेत्र  में  शे  ठीक  कार्य  कलापों  सहित  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  सहयोग  की  परिकल्पना  की  गई

 समझौते  की  प्रति  संसद्  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  है  ।

 ग्रामीण  व्यक्तियों  को  रोजगार

 1192.  श्री  मान  साहेब  धामनकर  :  क्या  कृषि  मस्ती  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रामीण  व्यक्तियों  को  रोजगार  देने  के  बारे  में  कोई  अनुमान  लगाये  गये  हैं  कौर  यदि

 तो  तत्सम्बन्धी  तय  क्या  हैं पौर  इस  सतत  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  कया  तात्कालिक  कार्यवाही  की

 ला  रही

 बेरोजगार  व्यक्तियों  का  श्रमिक  प्रतीक  उपयोग  करने  के  लिए  यानी  शौर  ग्रामीण

 विकास  कार्यक्रमों  में  प्रस्तावित  प्रमुख  रोजगार  के  अवसर  किस  प्रकार  के  कौर  fay  सीमा  तक  उत्पन्न

 किए  कौर

 पिछड़े  क्षेत्रों  के  सन्तुलित  विकास  ate  उद्योगों  को  समान  रूप  से  स्थापित  करने  की  प्रक्रिया

 में  श्रमिकों  को  रोजगार  दिलाने.के  लिए  गैर-कृषि  क्षेत्र  में  कहां  तक  ग्रनुमान  लगाया  गया  है  ?

 कृषि  site  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दाह  नवाब  :  से  जी

 राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  संगठन  ने  दौरे  दौ  रान  भारत  में  रोजगार  प्रदीप  बेरोजगार  का  सर्वेक्षण

 किया  था  1972  से  मारे  197  3  तक  की  वधि  में  किए  गए  पहले  दो  उप-दौरों  पर  आधारित

 कुछ  आंकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  लगभग  2.  0  मिलियन  ग्रामीण  श्रमिक  दल  लगातार  बेरोजगार  हैं

 श्रमिक  दल  का  एक  ।  आकस्मिक  निर्माण  कार्यों  पर  नियोजित  ग्रामीण  श्रमिक  दल

 62.  2  मिलियन है  (31. 2
 ।  लगभग  135.  3

 मिलियन  ग्रामीण
 श्रमिक  दल  (67. 8

 प्रतिशत )  फार्म  प्रिया  नान  फोन  बिजनेस  पर  स्वयं  नियोजित  हैं  प्रौढ़  नियमित  वेतन/मज़दुरी  ले  रहे  हैं  ।

 चालू  गतिविधि  स्थिति  के  आधार  पर  अनुमान  है  कि  औसतन  प्रत्येक  सप्ताह  ग्रामीण  इलाको  में  लगभग

 ी «  0  मिलियन  लोगों  के  बेरोजगार  होने  की  सुचना  है  ।  लघु  किसान  विकास  एजेंसी  ।  सीमान्त  किसान

 तथा  द्रोही  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्र  कमांड  क्षेत्र  विकी  स  पशुपालन  कार्यक्रम  ७ 2 ह ौर  पहाड़ी

 तथा  श्रादिवासी  क्षेत्र  विकास  जैसे  ग्रामीण  विकास  के  बहुत  से  विशेष  कार्यक्रम  हैं  जो  ग्रामीण  इलाकों  में

 बेरोजगारी  की  समस्या  को  समाप्त  करने  के  लिए  पहले  से  ही  चालू  हैं  ।  इन  कार्यक्रमों  के  लावा  ग्रामीण

 श्रमिक दल  के  लिए  va  रहे  कृषि  प्रचा  सा  मा  न्य  निर्माण  गतिविधियों कुटीर  तथा  ग्राम  उद्योगों  शौर
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 न्यूनतम  आवश्यकता  गाये  कम  में  रोजगार  के  अवसर  हैं  ।  समन्वित  ग्राम  विकास  की  नवीनतम  नीति  का

 उद्देश्य  भी  बेरोजगारी  की  समस्या  को  हल  करना  है  ।  ग्राम  रोजगार  सम्बन्धी  अध्ययन  जो  इस  समस्या

 की  जांच  करने  के  लिए  हाल  ही  में  गठित  किया  गया  ने  ग्रन्तरिम  रिपोर्ट  प्रस्तुत  दार  दी  है  दौर  यह  निर्णय

 फिया  गया  है  शुरू  चलाये  जाने  वाले  रोजगा र  कार्यक्रमों  का  समन्वित  ग्राम  विवि स  कार्यक्रम  के  साथ

 सामंजस्य  स्थापित  किया  जाएं  ।

 दिल्ली  की  कालोनियों  में  बरातियों  से  संलग्न  अतिरिक्त  ढके  हुए  क्षेत्र  को  भ्र नुम ति

 का  धघस्ताव

 1193.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  निर्माण  maa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया
 दिल्ली  नगर  निगम  का  विचार  दिल्ली  की  कालोनियों  में  बरातियों  सेਂ

 संलग्न  ढके  हुये  शौच  स्नानगृह  कौर  किचन  का  निर्माण  उपलब्ध  कराने  के  लिये  इमारत

 नियमों के  भ्रन्तगंत  अतिरिक्त  ढके  हुये  क्षेत्र  की  श्रीमती  देने का  है  जिससे  ये  बरसातियां  पूर्ण

 श्रीवास  यूनिट  बन  सकें  ;

 यदि  तो
 इस

 प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  कया  हैं  ;  झ्र

 इस  मामले  में  कब  तक  निर्णय  लिये  जाने  की  प्रशा  है  ?

 निर्माण  att  श्रीवास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच ०  के०  एल०  :  से

 (1).  नगर  निगम  के  विमान  भवन  उप-नियमों के
 अधीन  अनुमेय  निर्मित  क्षेत्र  के  श्रन्तगंत  बरसाती

 से  संलग्न  भ्राच्छादित शौचघर  के  निर्माण  की  अनुमति  थी  ।  हाल  ही  में  दिल्ली  नगर  निगम  ने

 अनुमेय  निर्मित  क्षेत्र  के  भ्रन्तगंत  बरसाती  का  विभाजन  करने  तथा  बरसाती  में  रसोई  घर  बनाने

 की  भी  अनुमति  दे  दी  है  ।  इस  छूट  के  दिल्ली  नगर  निगम  बरसाती  के  श्राच्छादितं

 क्षेत्र  को  500  वर्ग  फुट  तक  बढ़ाने पर  विगर  कर  रहा  हैं  चाहे  प्लाट  का  श्राकार  कुछ  भी  क्यों  न

 हो
 द

 |  इस  निगम  ने  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  साथ  इस  विषय  में  कार्यवाही  करने  के  लिए  सम्पर्क

 किया  |

 कर्नाटक  के  मत्स्य  क्षेत्रों  में  सड़कों  का  अधिग्रहण

 1194.  श्री  पी०  रंगनाथ  भिनाय  कया  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 ब्या  कर्नाटक  के  मत्स्य-क्षेत्रों  में  सभी  सड़कों  का  केन्द्र  द्वारा  अधिग्रहण  किये  जाने

 की  मांग  की  गई  है  ताकि  इनਂ  सड़कों का  समुचित  रख-रखाव  किया  जा  सके  ;  भ्र ौर

 यदि  तो  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 (ox पि  ए  माहा
 कृषि  nic  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  स  LAA  दास

 :
 तथा  जी

 नही ं।
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 aaa  सिचाई  परियोजना

 1195.  श्री  डी०  के ०  पंडा  क्या  कृषि  ate  शिफ़ाई  wat  यह  बताने की  कपा  करेंगे

 किः

 क्या  केन्द्रीय  जल
 तथा  विद्युत

 आयोग  द्वारा  दी  गई  स्वीकृति  को  ध्यान  में  रखते

 वे वधवा  सिचाई  परियोजना  के  द्वितीय  चरण  के  लिये  एक  बाघ  का  निर्माण  काय  आरम्भ  होगया

 कौर

 तो  कब  ?

 हथि  और  fender  sada  -

 परियोजना  को  निर्माण  कोय  प्रारम्भ  नहीं  किया  गया  क्योंकिਂ योजना  आयोग  द्वारा

 इसे  कभी  तक  मंजर  नहीं  किया  गया  है  ।  योजना  ara  की  सलाहकार  समिति द्वारा  इसे  स्वीकार

 समझा  गया  है  बशर्त  कि  इसे  राज्य  सरकार  के  चित्त  विभाग  की  स्वीकृति  प्राप्त  हो  जिसकी

 प्रभी  प्रतीक्षा की  जा  रही  है  ।

 खानपान  प्रौद्योगिकी  तथा  व्यवहारिक  पोषाहार  कलकत्ता  के  वियद्ध  शिकायतें

 1196.  श्री  के०  लकप्पा  :  क्या  कृषि  श्र  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खान  पान  प्रौद्योगिकी  तथा  व्यवहारिक  पोषाहार  संस्था  के  विरुद्ध  गम्भीर

 शिकायतें  की  गई  हैं

 (a)  यदि  शिकायतों  का  स्वरूप  क्या  हैं  at  उनकी  जांच  करान  के  लिए  क्या  कदम

 उठाये  गये  करार

 क्या  संस्थान  के  वित्तीय  ढांचे  में  केन्द्रीय  सरकार  का  काफी  बड़ा  पूंजीनिवेश  है  ?

 कृषि  शरीर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी०  और

 कुछ  समय  इस  विभाग
 में  इंस्टीटयूट  के  विरुद्ध  एक  ज्ञापन  प्राप्त  रा  था  जिससे  उस

 पर
 कुछ  प्रत्यारोप  लगाये  गये  थे  ।  इस  मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 इंस्टीटयूट  का  समूचा  पूजी  निवेश
 गत

 ह  केद्रीय  सरकार  द्वारा  वहन किया

 रहा  है  जब  कि  निवल  संचालन  aq  में  केन्द्रीय  सरकार  झर  पश्चिम  बंगाल  सरकार  का
 हिस्सा

 50:  50  के  ATA पर  होता  है  ।

 सब्जी  तथा  सब्जी  फे  बीजों  का  निर्यात

 ~
 1197.  श्री  डी०  डॉ  ०  देसाई  :  क्या  कृषि  ale  fears  मंत्री  बताने  की  कृपा  क

 कि

 क्या  राष्ट्रीय  बीज  निगम  यूरोप  को  सब्जी  के  बीजों  का  निर्यात  कर  रहा  है  ;

 क्या वह  सब्जियों  का  निर्यात  कर  रहा  है  ;  कौर
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 यदि  तो  उसके  तथ्य  क्या  हैं  ?

 site  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभु दास  :  हां  ।

 जी  नहीं  ।  निगम  के  कार्यकलाप  बीजों तक  ही  सीमित  हैं  ।

 राष्ट्रीय  बीज
 निगम  द्वारा

 यूरोप
 के देशी  को  साग-सब्जियों  के  बीजों  के  निर्यात  का

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 क

 ा

 बेश  बीजों  के  थ्  ||  |  ह  मात्रा
 a

 मूल्य रु०

 1970-71  बन्द  गोभी  50  ग्राम
 नक

 150  ग्राम  |

 faq
 फूल  गोभी

 50  ग्राम  67.50

 बैंगन  150  ग्राम  |

 भिंडी  1  किलोग्राम |

 टमाठर  150  ग्राम  J

 1971-72  फूल  गोभी  10  किलोग्राम  1052.  22

 1972-73  ग्वार  1  किलोग्राम

 सेम  1  किलोग्राम  53

 लोहिया  3  किलोग्राम

 1973-74  इटली  ग्वार  5  किलोग्राम
 थै

 सेम  5  किलोग्राम

 लोहिया  6  किलोग्राम
 ‘  1011.93

 मेथी  1  किलोग्राम |

 भिड़ी  50  किलोग्राम  )

 1974-75  भिंडी  70  किलोग्राम  840

 6.  1975-76  कोई  निर्यात  नहीं  ।

 हन्ता  amc

 दिल्ली  योजना  द्वारा  gta  टोकन  का  जारी  किया  जाना

 1198.  श्री  राम  सहाय  पाडे  क्या  क्ष  att  सिचाई  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 fa

 क्या  दिल्ली  दुग्ध  योजना से  दुग्ध  टोकन  प्राप्त करने  के  लिये  वर्षों  तक  प्रतीक्षा करनी

 पड़ती  हूँ  ;  शरीर
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 1898:  )

 यदि  तो  30  1976  को  oft  विशिष्ट  व्यक्ति  तथा  श्रेणी  की  प्रतीक्षा

 ्य  में  कुल  कितने  व्यक्ति
 थे  ?

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में
 उपमंत्री

 प्रमुदित
 =  दुग्ध  योजना

 द्वारा  रखी  गई  प्रतीक्षा  सूची में  बड़ी  संख्या  में  श्रावेदकों  को  दूध  के  टोकन  जारी  करना

 सम्भव नहीं  हो  सका  प्रति  दिन  3,  42  लाख  लिटर  दूध  बेचने  के  लिए  इस  समय  योजना

 की  अधिष्ठापित  सम्भाल  क्षमता  का  पुरा-पूरा  उपयोग  किया  जा  रहा  आशा  है  कि  इस

 वित्तीय  वर्ष के  wer  तक  यह  क्षमता  बढ़ा  कर  3,  75  लाख  लिटर  कर  दी  जाएंगी  ।  तत्पश्चात  दिल्ली

 दुग्ध  योजना  के  लिए  योजना  में  पंजीकृत  व्यक्ति  कों  काफी  बड़ीਂ  संख्या  में  नये  दूध  के  टोकन
 जारी

 करना  सम्भव  हो  सकेगा  |

 30  1976  को  प्रतीक्षा-सूची  में  विभिन्न  श्रेणियों  के  आवेदकों
 की  कुल  संख्या

 नीचे  दी  गई  है  :--

 क्रम  To  श्रेणी  प्रतीक्षा  सची  में  आवेदकों  की  संख्या
 a

 महत्वपूर्ण  व्यक्ति  11,764

 चिकित्सा  8,161

 3  रक्षा  सेवायों  के  व्यक्ति  6,219

 सरकारी  अघिकारी  5,064

 16,510

 विशेष  तथा  जा  रीਂ  मामले  3,388

 सामान्य
 71,629

 eS

 1,21,735

 दिल्ली  के  चिड़ियाघर  में  रेलगाड़ी

 1199.  श्री  डी०  Yo  च  ater

 करेंगे

 )  क्या  दिल्ली  के  चिड़ियाघर  में  तीन  क्रि लो मीटर  रेलवे  लाइन  बिछाने  के  बारे  में  प्रस्ताव

 पर  वास्तुविद ों तथा  पशु  प्रेमियो ंने  यह  आवाज  उठाई है  कि  इससे  चिड़ियाघर  में  पशु  पक्षियों कीਂ

 शान्ति  में  बाधा  पड़ेगी  ;

 (a) aa क्या  इस  सम्बन्ध  में  नगरीय  कला  आयोग  तथा  क  निर्माण  विभाग के

 वास्तुविद ों  से  विचार
 fara  किया  गया  है  ;  शौर
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 यदि  तो  उनके  क्या  विवार हू  ?

 कृषि  शरर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभास  (#)  इस  प्रस्ताव  के

 सेम्बेन्प्र में  समाचार  पत्रों  में  wafer कुछ  की  कौर  सरकार  का  ध्यान गया  है  ।

 तथा  (7).  42  1976  को  जो  बैठक हुई  उसमें  दिल्ली  नगरे

 कला  केन्द्रीय  नगर  तथा  ग्राम  योजना  संगठन  झर  कृषि  विभाग  के  प्रतिकारी

 उपस्थित थे
 ।  ge  बैठक  में  रेल  माग  में  सुधार  सुरंग  के  ger  में  कौर  स्टेशनों  के  डिजा इन

 तैयार  करने  में  सुधार  की  कुछ  सम्भावनाओं  पर  विचार  किया  गया  था  ।

 रोम में  36  राष्ट्रों का  श्रघिवेशन

 1200.  श्री  विभूति  मित्र  :  कृषि  और  सिंचाई  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उन्होंने  agar  राष्ट्र  के  रोम  स्थित  खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  मुख्यालय  में  विश्व

 खाद्य  परिषद  के  इष्ना। भज्ग्छ व्द्विसीय  अधिवेशन में  खाद्य  सुरक्षा  व्यवस्था  पर  चर्चा  करने  के  36  राष्ट्रों  के  म॑  क्रिया

 की  बैठक
 में  भाग  लिया

 यादें  तो  उसमें  क्या  मूख्य  निर्णय  लिये  गये

 भारत  को  इससे  कितना  लाभ  मिला  है
 ?

 कृषि  wie  सिवाय  संचालन  में  उपमंत्री  प्रयास  :  (#) जी

 )  विश्व  खाद्य  परिषद्  द्वारा  14  से  17  1976  तक  रोम  में  हुए  झपने  दूसरे  अधिवेशन

 में  लिए  गए  महत्वपूर्ण  निर्णय  नीचे  दिए  गए  हैं
 :--

 (1)  परिषद  ने  कृषि  विकास  के  लिए  श्रन्तर्राष्ट्रीय  कोष  के  महत्व  पर  जो  र  जिससे  कि

 कृषि  के  लिए  संसाधनों  के  तरन्त रण  में  महत्वपूर्ण  वृद्धि  हों  सके  ।  परिषद्  ने  सारे

 इच्छुक  देशों  से  संयुक्त  राष्ट्र  के  महासचिव  तथा  विश्व  खाद्य  परिषद् के  अध्यक्ष  और

 अकार्य कार  निदेशक  को  पूरा  सहयोग  देने  की  जोरदार  कपिल  ताकि  करार  पर

 हस्ताक्षर  के  लिए  ग्रपेक्षित  र  धनराशि  जुटाई  जा  सके
 प्रौढ़

 यह  यथाशीघ्र  लागू
 किया  जा  सके  ।

 (2)  परिषद्  ने  चाल  वर्ष  के  दौरान  खाद्य  सहायता  के  रूप  में  रोकड़  प्रौर  जिस  F100

 लाख  टन  धान्य ों  का  प्रस्तावित  स्वनिम  वार्षिक  लक्ष्य  प्राप्त  करने  की

 तत्काल  आवश्यकता  पर  जोर  दिया  प्रौढ़  सहायता  देने  वाले  देशों  से  इंस  लक्ष्य  +को

 सामने  रखने  का  श्रनरोध  किया

 खादानों  से  सम्बन्धित  प्रार्थी  कता  वाले  को  गठन  करने की  आवश्यकता पर (3)

 व्यापक  सहमति  थी  ।  इस  बात  पर  सहमति  हुई  कि  सचिवालय  के  दस्तावे ज  में  दी  गई

 ऐसे  देशों  की  सुची  को  इन  देशों  का  पता  लगाने  के  लिए  स्वीकृत  मानदण्ड  लागू  करने

 का  प्रारम्भिक  दृष्टांत  मानना  जिसकी  अतिरिक्त  सुचना  के
 आधार

 पर  बाद

 में  समीक्षा  करनी  होगी  ।
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 (4)  परिषद्  ने  इस  बात  पर  जोर  दिया  कि  विकासशील  देशों  में  खाद्य  उत्पादन  के  लिए

 बाहरी  सहायता  में  भारी  वृद्धि  की  जरूरत  हालांकि  कुछ  देशों  ने  यह  महसूस  किया

 कि  इसकी  ठीक  ठीक  मात्रा  निर्धारित  करना  उचित  नहीं  होगा  ।

 (5)  आगे  चलकर  पोषण  में  श्रमिक  खाद्य  उत्पादन  तथा  बहतर  खाद्य  कौर  राय  के

 वितरण  पर  निर्भर  करता  है  ।  किन्तु  फिलहाल  सचिवालय  को  सम्बन्धित  एजेंसियों

 के  निकट  सहयोग  से  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  एजेंसियों  के  पोषाहार  सम्बन्धी  योजनाओं  के  बीच

 सम्बन्धों  कीਂ  जांच  चाहिए  पोषण  के  सम्बन्ध  में  एक  समग्र  काय

 योजना  तयार  करने  में  सहायता  करनी  चाहिए  |

 (6)  परिषद् नें समग्र ने  समग्र  खाद्य  समस्या  के  हल  के  लिए  खाद्य  व्यापार  ar  महत्व  कौर  संगति

 स्वीकार  किया  तथा  इस  बात  क  स्वीकार  किया  कि  इसे  विश्व  खाद्य  सम्मेलन के

 मन  ग्र कंटाड  श्रन्तर्राष्ट्रीय  गह  परिषद्  तथा  जी  ए  टी  टी  जसे  अन्य  संगठनों

 के  सलाह  मशविरे  कौर  बातची
 त

 तथा  सामाजिक  परिषद १  की  भूमिका  को

 श्यान  में  रखा  जाए  )'  कें  श्रनुसा र खाद्यਂ र  राय
 व्यापार  के  मुद्दा  पर  हुईं  प्रगति  का  अनुसरण

 करना  |

 (7)  परिषद  ने  10 से  15  1976  तक  हुई  प्रारम्भिक  dom  की  रिपोर्ट  qcoifine

 कर  दी  कौर  इस  रिपोर्ट  में  स्वीकार  गइ  सिफारिशों  संयुक्त  राष्ट्र  की  सम्बन्धित
 निकायों  शर  एजेंट  सियों  तथा  सदस्य  राज्यों  की  सरकारों  को  feared  भेज  दिया  ।

 (8)  परिषद् ने  77  सदस्यों  के  समूह  द्वारा  पेश  किए  गए  छह  संकल्पों  प्रौढ़  भ्र फ़ीकी  पन्त

 मन्त्रालय  द्वारा  खाद्य  समिति  के  एक  संकल्प  पर  भी  विचार  किया  शर  उन्हें  आधिक

 तथा  सामाजिक  परिषद  को  विचारो  भेज  दिया  |

 sire कि  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  द्वारा  स्वीकार  कर  लिए  जाने  के  बाद  परिषद्  की

 सिफारिशों  से  विकासशील  देशों  को  खादय  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  सहायता  प्रदान  आयात  करने

 वाले  विकासशील देशों  की  खाद्य  की  पुरी  बढ़  हुए  उत्पादन के  जरिए  कौर

 राष्ट्रीय स्टाक  सम्बन्धी  नीतियां  अपना  कर  विश्व  की  सप्लाई  स्थिति  को  स्थिर  करने  में  सहायता  मिलेगी  ।

 प्रस्तावित  उपायों  से  सम्पुण  विश्व  विशेषकर  विकासशील  देशों  जिसमें  भारत  भीं  शामिल  लाभ

 पहुंचेगा ।

 बिहार  ag  के  लिए  भण्डारण  सुविधाएं

 1201.
 श्री  ज्ञानेदवार प्रसाद  क्या  कृषि  और  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  क

 कि
 बिहार  सरकार

 at
 भारतीय  खाद्य  निगम  के  पास  वसूल  किए  गए  गेहू  के  भण्डारण  की

 पर्याप्त  सुविधाएं  है
 ?

 कृषि  site  सिचाई  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  श्रण्ण/साहिय  पी
 :  भारतीय  खाद्य

 निगम  ने  बिहार  में  अपनी  भण्लरण  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  काफी  उपाय  किया  है  ।  येह  क्षमता

 30-4-1976  के  95
 लाखਂ  मीटरी

 टन
 से  बढ़कर  1-8-1:976  को  4,  26  लाख  टन

 हो  गई  है  स्थान  कीं  कमी
 के  कारण  राज्य  में  कोई  विशेष  कठिनाई  श्रमिक  नहीं  कीਂ  गई
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 दाना

 आदिवासी  क्षेत्रों  में  भूमि  सुधार

 1202.  श्री  सेन  :  क्या  कृषि  शौर  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  ग्रा दिवा सी  क्षेत्रों  में  भूमि  सुधार  लागू  करने  के  लियें  सरकार  ने  कदम

 भर

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हू  ?

 फूली-श्रोत  सिचाई  मंत्रालय  में
 उप

 मंत्री  प्रभ दास  :  तथा  :  भूमि

 सुधार  उपायों  के  में  आदिवासी  क्षेत्रों  तथा  आदिवासी  व्यक्तियों  पर  विशेष  ध्यान  दिया

 गया  है  ।  विशेष  area  के  ग्रा दि वासियों  द्वारा  गैर  आदिवासियों  को  भूमि  हस्तांतरण  करने

 पर  रोक  लगाने  तथा  हस्तांतरण  के  लिये  समुचित  प्राधिकारी  की  अनुमति  लेने  के  लिये  अघिकांश

 राज्यों के  कानूनों  में  उचित
 व्यवस्था

 गई  है
 ?

 कई
 राज्यों

 जहां  श्रादिवासियों  की  संख्या  श्रमिक

 गैर  श्रादिवासियों  को  वैधानिक  रूप  से  हस्तांतरित  की  गई  भूमि  को  वापिस  दिलाने  के  लिये  भी

 कदम  उठायें  गय ेहैं  ।  सब  राज्यों  में  जोत  की  अधिकतम  सीमा  के  कानून  श्रादिवासी  तथा  गैर

 वासी  क्षेत्रों  पर  समान  रूप  से  लागू  होते  हैँ
 ।

 फालतू  भूमि  के  विवरण में  भूमिहीन  कृषि  मजदूरों
 विशेष कर  जो  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  को  प्राथमिकता  दी  जाती

 बंजर  तथा  अन्य  भूमि  के  वितरण  में  भी  जो  सरकार के  पास  वितरण के  लिये  उपलब्ध  होती

 सामान्य  रूप  से  कृषि  मजदूरों  में  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  सदस्यों  को  प्राथमिकता

 दी  जाती है

 पंजाब  में  बाढ़  नियन्त्रण  परियोजना  के  बारे  में  तरमीम  शीर्षक  के  ध्न्तगंत

 प्रकाशित  समाचार

 1203..
 थी

 के ०  एम०  मधुकर

 थी  भान  fag  भोरा  :

 कया  कृषि  कौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  पंजाब  में  बाढ़
 नियन्त्रण  परियोजना के  बारे  में  31  1976

 को  एक  dash  साप्ताहिक  में  नथिंगਂ  शेष क
 के  श्रन्तगें

 त
 प्रकाशित  समाचार  की  कौर  दिलाया  गया

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या

 क्या  इस  मामले  में  कोई  जांच  कराई गई
 कौर

 यदि  तो  उसके  कया  निष्कर्ष निकले  कौर  उन  पर  कया  कार्यवाही  की  जा  रही है
 ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  39-AAT  केदार  नाथ  :  31  1976 के

 साप्ताहिक  ब्रिटन  में  प्रकाशित  समाचार  में  बताया  गया  है  कि  यद्यपि  गत  दो  दशाब्दियों  में  लगभग  50

 करोड़  रुपये  की  लागत  से  बाढ़  नियन्त्रण  झर  जल-निकास  काय  कार्यान्वित  किये  गए  हैं  तथापि  राज्यों

 के  क्षेत्र  बाढ़  तथा  जल-निकास  अवरोध  से  प्रभावित  होते  र  :  ।  समाचार  में  स्कीमों  की  कार्यान्विति  में

 कुछ  अनियमितताओं  का  भी  हवाला  दिया  गया  है  ate  कथित  श्रनियमितताओओं  तथा  कार्यों  के  निष्पादन

 के  सम्बन्ध  में  जांच  करने  के  बारे  में  राज्य  विधान  मण्डल
 की

 लोक-लेखा  समिति
 के

 सुझाव  का
 भी

 उल्लेख

 किया  गया
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 बाढ  तथा  जल-निकास  परियोजनाओं  का  आयोजन  कुछ  विशिष्ट  श्रावृत्ति  की  बाढ़ों

 से  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  किया  जाता  है  र  इसलिए  इस  प्रकार  से  सुरक्षित  क्षेत्र  हर  समय  प्रभावित

 नहीं  रह  सकता  ।  पंजाब  के  मैदानी  क्षेत्रों  में  व्यापक  जल-निकास  तथा  उपायों  के  करने  से

 सीमित  तथा  कृषि  क्षेत्रों  में  बाढ़ों  तथा  जल-निकास  अवरोध  से  भारी  क्षति  gar  करती  थी  ।  दूसरी

 योजना
 से

 22.6
 लाख  हेक्टेयर  क्षेत्र  को  सुरक्षा  प्रदान  करने  हेतु  अनेक  बाढ़  नियन्त्रण  तथा

 जल-निकास

 कार्यों को  कार्यान्वित  किया  गया  है  जिसमें  750  किलोमीटर  के  तटबंधों  तथा  5200  किलोमीटर

 निकास  चैनलों  का  निर्माण  शामिल  है  ।  1976  के  wet  तक  बाढ़  नियन्त्रण  तथा  जल-निकास  कार्यों

 कुल  परिव्यय  50  करोड़  रुपए  का  हुमा  था  ।

 राज्य
 सरकार  ने  सुचित  किया  है  कि  बाढ़  नियन्त्रण  तथा  जल-निकास  कार्यक्रम के  क्रियान्वयन

 उन  कृषि  क्षेत्रों  को  जो  लगभग  प्रतिवर्ष  क्षतिग्रस्त  होते  रहे  पर्याप्त  मात्रा  में  राहत  मिली  है  ।

 निकास  कार्येक्रम  से  भू-जल  स्तर  को  बढ़ने  से  रोकने  में  भी  सहायता  मिली  जिससे  लगातार  जल-जमाव

 को  समस्या  उत्पन्न  हो  गई  थी  ।  चूं  कि  बाढ़  नियन्त्रण  तथा  जल-निकास  स्कीमों का  प्रायोजन  सभी  संभाव्य

 घटनाओं  का  सामना  करने  के  लिए  नहीं  किया  जाता  इसलिए  जब  भी  बाढ़ों  तथा  जल-निकास  प्रवाह  में
 अभिकथित  क्षमता  से  अधिक  वृद्धि  होती  किसी  न  किसी  क्षेत्र  में  क्षति  हो  जाती  है  ।

 गौर  बाढ़  नियन्त्रण  तथा  जल-निकास  काय  राज्य  योजनाओं  के  eats  art  हैं  ।

 इस  कराये  के  आयोजन  तथा  कार्यान्वयन  का  उत्तरदायित्व  राज्य  सरकार  का  इसलिए

 परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  कमियों  ate  निष्पादन  के  बारे  में  जो  सुझाव  हैं  उनकी

 जांच  करने  कौर  उस  पर  भी  उपयुक्त  कार्यवाही  करने का  काम  राज्य  सरकार  का  है  |

 फसलों  की  संकट  के  कारण  बिक्री

 1204.  श्री  भोगेन्द्र

 को  सरोज  मुकर्जी :

 क्या  कृषि  att  सिंचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  किसानों  से  इस  ares  की  बहुत  शिकायतें  प्राप्त
 हुई  हैं  कि

 फ़सल  की

 कढाई  के  तत्काल  बाद  सरकार  द्वारा  घोषित  समर्थन  मूल्य  से  काफ़ी  कम  कीमत  पर
 आलू, ६

 धान  जैसी  फ़सलों  को  संकट  के  कारण  बेचने  पर  मजबूर  होना  पड़ा

 क्या  उक्त  फ़सलों  की  की  मतों  में  बाद  में  तेजी  से  वृद्धि  हुई  जिससे  निर्धन  ae  मध्यवर्ग

 के
 किसानों  ae  शहरी  उपभोक्ताओं के  हितों  को  आघात  पहुंचा

 (77)  यदि  तो  फ़ल  को  कटाई  के  तत्काल  बाद  की  की  मतों  वर्तमान  की  मतों  में  क्या

 भ्रन्तर है  शौर  इसके  क्या  का  रण  हैं  तथा  त्यों  में  ७,  बदौलत  री  रोकने  के  लिए  कया  कार्यवाही की  गई
 शोर

 संकट  के  कारण  कम  कीमत  पर  बिक्री  करने  वाले  किसानों  को  लाभप्रद  मूल्य  सुनिश्चित

 करने  ग्रोवर  ग्र गली  फ़सलों  वर्षा  भर  मूल्य  स्तर  को  स्थिर  रखने  के  लिए  कार्यवाही  की  जा

 रही है
 ?

 atte  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभु दास  प  :  से
 तक  :  अपेक्षित

 जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।  [watt  में  रखा  देखिए  एल०  alo --

 11182/76]
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 लिका
 20010  Bhadra.  1898-  (Saka).

 Dissemination  of  Education  in  Adivasi  Areas

 1205.  Shri.  Lal
 Culture  be  pleased’  to  state:

 Bhai;  Will  the
 Minister

 of  Education,  Social  Welfare  and

 (a)  whether  a  comprehensive  scheme  has  been  prepared  by  the  Central  Government:
 for  dissemination  of  edtication.  in

 Adivasi
 ar®as

 whether  the  areas:  predominantly  inhabited  by  adivasis  like.  Udaipur,  Banswara,
 Dungarpur,  Chittorgarh,  etc.  are  proposed  to  be  covered  by.  this  scheme;  an

 (c)  if  so,  full  facts  in  this:  regard हे

 e  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture.  (Prof,.S.  Nurul:  Hasan):
 2)  :
 prepared. by  18  States/Union  Territories.  These,  inter-alig,  include  schemes  for  the  educa-

 Sub-Plans  for  areas  predominantly  inhabited  by  Scheduled  Tribes  have  been

 tional  development  of these  areas.

 In  case  of  Rajasthan, the  Sub-Plan  covers  areas  predcminantly  inhebjted  by  Adivesis
 like  Udaipur,  Banswara,  Dungarpur,  Chittorgarh,  etc.  An  outiay  cf  ekout  Rs.  creres  bas:

 been  included.in-the  Sub-Plan of  Rajasthan  on  educational  pregremmes.

 शिशु  अम  के  बारे  में

 1206.  श्री  afar  भूषण  :  क्या  firett,  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  महानगरों में  शिशु
 श्रम  के  बारे  में  श्रध्ययत  किया

 यदि  तो  इन  नगरों  में  शीश  श्रम  की  स्थिति

 इस बारे में  क्या  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  गईं  है
 ?

 दिक्षा  कौर  समाज
 कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  हरविन्द  *

 से  राष्ट्रीय  जन  सहयोग  एवं  बाल  विकास  संस्थान  ने  समाज  कल्याण  भारत  सरकार

 के  श्रीराम  पर  बम्बई  में  बाल  श्रमिकों  के  बारे में  1976  से  एक  nears  शुरू  किया  है  ।  यह

 1977  तक  पुरा  हो  जाएगा  |

 2.  के  शहरी  इलाके  में  श्रमजीवी  बाल  जनसंख्याਂ  के  बारे  में  एक  कौर  अघ्ययन

 1975  को  भारतीय  बाल  कल्याण  परिषद्  को  सौंपा  गया  था  ।  अन्तिम  रिपीट  19.76  तक

 प्राप्त  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 were नहर  का  निर्माण

 1207.  श्री  बीरेन्द्र सिह  राव  :  क्या  कृषि  ate  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  :

 रावी-व्यास  जल  के  हरियाणा  के  भाग  का  जल  ले  जाने  के  लिये  urqa  नहर

 नाने  हेतु  कुल  कितनी  धन  राशि  कीं  भ्रावश्यकता  हैं  शौर
 चालू

 वर्ष  में  योजना  सहायता  के

 लिये  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई  ate

 हरियाणा  राज्य  द्वारा  अपने  भाग  का  उपयोग  सुनिश्चित  कराने  के

 लिये  पंजाब  wie  के  बीच  सकी-ब्यास  विवाद  संबंधी  पंचाट  ग्रनुसरण  में

 केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  क़दम  उठाये  है ं?
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 विलियन  ड

 कृषि
 site

 सिचाई  मंत्रालय में
 उप-मंत्री

 केदारनाथ :  सल्लम  ज-यमुना
 fos  की  संशोधित  परियोजना  पर  55.33  करोड़  रुपए  की  लागत  राने  का  अ्रतूभान  हैं  mie

 यह  परियोजना  हरियाणा  राज्य  द्वारा  trex  होने  a  अत  में  प्रस्तुत  की  गई  थी  ।  परियोजना  कीं

 जांच  की  जा  रही  है  ।  चाल  ag  में  इस  परियोजना  के  लिए  राज्य  को  योजना

 में  4  करोड़  रुपए  के  परिव्यय  की  यवस् या  की  गई  हैंਂ  ।

 सिंचाई  राज्य  विषय  है  ate  सिचाई  स्कीमों  के  श्रीमोहन  श्र  क्रियान्वयन  कौर

 उनसे  जल  के  उपयोग  संबंधित  राज्य  सरकारों  की  जिम्मेदारी  होती  है  ।  पता  चला  है  कि

 हरियाणा  सरकार  इस  मामले  पर  सरकार  के  साथ  विचार  विमश  करने  जा  रही  है  ।

 ऊर्जा  होत  के  रुप  में  सोर  ऊर्जा

 1208.  श्री  राजदेव  fag:  क्या  कमी  कौर  सिचाई  मंत्री  यहं  बताने  की  क  करेंगे

 क

 क्या  ऊर्जा  स्रोत  के  रूप  में  सौर  ऊर्जा  पर  मूल  श्रतुसंधघान  तथा  विकास  कार्य  कर

 रहे  विश्वविद्यालयों  तथा  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान  के  साथ  चार  व्यापार  गह  सम्मिलित  हो

 गये  हैं

 यदि  हा  तो  क्य  किसी  भी  सौर  उपकरण  के  लिये  एक  मूल  अ्रावश्यकता  संग्रह

 प्रणाली  है  जो  कुशलतापूर्वक  सौर  ऊर्जा  एकत्र  कर  सके  कौर  पारेषित  कर  सके

 यदि  तो  कया  संस्थान  में  इस  cee  को  प्राथमिकता  दी  गई  कौर

 क्या  कृषि  पम्पिंग  के  लिये  इसका  उपभोग  करने  हेतु  इसकी  क्षमता को  ध्यान  में

 रखते  हुए  सौर  पम्प  विकसित  करने  को  भी  उच्च  प्राथमिकता  दीਂ  गई  है
 ?

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभु दास  :  जहां  तक  हमें

 जानकारी  सौर  ऊर्जा  श्रनसंधान  में  निम्नलिखित  चार  व्यापार  qe  सम्मि  लित  हैं  :---

 (1)  टाटाज़  ऊर्जा  अ्रनसंधान  संस्थानਂ  को  प्रायोजित  किया  तथा

 उसकी  नींव  डाली  और  यह  संस्थान  सौर  के  क्षेत्र  में  श्रनसंधानों  को

 प्रायोजित  कर  रहा ह  |

 (2  मीटर  बाक्स  इण्डिया  बम्बई  |

 (3)  ज्योति  बड़ौदा  |

 (4)  बिन्नी  एण्ड  मद्रास

 wa  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  foo  पम्पों  के  क्षत्रीय  परीक्षण  के  उत्पादनमषीਂ  तथा

 श्राद्यरूपी  नमूने  विकसित  करने  के  काय  में  इनके  साथ  सहयोग  कर  इनके

 इस  बल  तक  पुर्ण  होने  की  संभावना  हु  ।

 सौर  ऊर्जा  के  उपयोग  कीं  agar  को  ध्यान  में  रखते  हुए  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने

 सौर  पम्पों  के  नमूनों  के  लिए  एक  पुरस्कार  योजना  स्वी  हत  की  &  प्रथम
 पुरस्कार  25,

 000/~
 रुपये  का  car  feta  पुरस्कार  15,000/-  रुपये  का  उन्नीस  आवेदन-पत्र  प्राप्त  हो  चुके
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 तपता
 Answers

 io  August
 232  1976

 तथा  इसके  विकास  प्र  अमिताभ
 '
 तथा  सम्पूर्ण  कागजात  प्रस्तुत  करने  की  तिथि  दिनांक

 30  1976
 पुरस्कार

 प्रदान  करने  के  लिए  इन  पम्पों  .  के  निष्पादन  के  मूल्यांकन
 तथा  परीक्षण  के  लिए  इस  क्षेत्र  के  विशेषज्ञों  की  एक  निर्णायक  गठित  की  जायेगी

 किसानों  को  धान  के  खेतों  में  प्रशिक्षण

 1209  श्री  जून  सेठी  :
 क्या

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यहं  बताने  की  oT  करेंगे

 केन्द्रीय  सरकार  ने  पंजाब  में  प्र पना यी  जा  रही  पद्धति के  आधार  पर  किसानों

 को  धान  की  खेती  में  प्रशिक्षण  देने  की  योजना  आरम्भ  की  है  र

 यदि  तो  चालू  वर्ष  के  कितने  किसानों  को  ga  तक  प्रशिक्षण

 feat जा  चुका है  ?

 पी  ्
 कृषि

 शोर
 सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  to  शिन्दे  :

 जी

 चालू  वर्ष  के  दौरान  किसानों  को  प्रशिक्षण  दिया  om  &  उनके  राज्य-वार

 श्राकाड़  इस  प्रकार  हैं  :--

 क़सम  *  46

 जिहार  296

 उड़ीसा  42

 उत्तर  प्रदेश  56

 ee

 got  440  किसान

 tone  ney

 सिचाई  दर  ढांचे  पर  विचार  करने  के  लिये  उच्चस्तरीय  समिति  की  नियुक्ति

 1210.  श्री  वसन्त  साठ  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सिचाई  दर  ढांचे  पर  विचार  करने  ait  विभिन्न  राज्यों  में  महत्वपूर्ण  फसलों  के  लिये  न्यायोचित

 ध्राधघार  पर  उचित  संशोधन  का  सुझाव  देने  हेतु  एक  उच्चस्तरीय  समिति  नियुक्त  करने  के  लिये  सरकार

 किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  भर्ती  को  राजी  है
 ?

 कृषि ate  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदार  नाथ  :  सिचाई  राज्य  विषय  है

 सनौर  इसलिए  जल-दरों  का  निर्धारण  राज्य  विधान  मंडलों  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 सिचाई  परियोजनाओं  से  राजकोष  में  कम  प्राप्ति  हो  है  जिसका  wer  कारण  यह  है  कि

 ली  जा  रही  जल  दरें  परिचालन-खरच  एवं  ब्याज-व्यय  को  संयुक्त  रूप  से  पुरा  करने  के  लिए  पर्या

 नहीं  जल-दरों  को  युक्तियुक्त  करने  के  प्रश्न  पर  राज्यों  के  सिचाई  कौर  विद्युत  राष्ट्रीय

 विकास  परिषद  आदि  के  विभिन्न  सम्मेलनों  में  पहले  कई  बार  विचार  किया  जा  चका  इस

 प्रश्न  की  निर्जालिगप्पा  समिति  (1964)  शर  सिंचाई  wrap  (1972)  ने  भी  विस्तृत  रूप  से

 ay t

 AZ



 1898  )  लिखित  उत्तर

 केन्द्रीय  राज्य  सरकारों  पर  हमेशा  यह  जोर  डालती  रही  है  कि  वे  अपने  साधनों

 को  बढ़ाने  के  लिए  जल-दरों  को  बताएं  ग्रोवर  जहां  संभव  विकास  शुल्क  वसूल  जल-दरों

 are  विकास-शुल्क  का  एक  विश्लेषणात्मक  श्रव्य यन  प्रमी  हाल  में  सिचाई  विभाग  में  किया  गया  था

 और  इसे  माने-दर्शन  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  भेज  दिया  गया  है  ।  1975  में  राज्यों  के

 सिचाई  मंत्रियों  के  प्रथम  कम मेलन  ने  भी  जल-दरों  में  चरणबद्ध  तरीके  से  वृद्धि  करने  की

 सतत  य्राधार  पर  दर-ढांचे  के  पुनरावलोकन  के  लिए  राज्य  सरकारों  द्वारा  स्थायी  भ्रत्तविभागीय

 जल-दर  पुनरावलोकन  बोर्डों  की  स्थापना  किये  जाने  की  सिफारिश  की  थी  ।

 1974  से

 उत्तर  प्रदेश  कौर  पश्चिम  बंगाल  के  राज्यों  ने  पहले  ही  उच्च  संबोधित  जल-रखें  wagers  कर

 दी

 इस  समय  केन्द्रीय  स्तर  पर  ae  किसी  समिति  को  नियुक्ति  कटन  पव्य  नहीं  समझा

 जति  |

 दिल्ली  प्रशसन  द्वारा  श्रतिरिषत  नियतन  का  में  श्रीवास

 परियोजनाओं  के  लिए  उपयोग

 1211.  श्री चख  फेवर  सिंह  क्या  निर्माण  ate  घ्रावास  मंत्री  यट  बताने  को  छुपा

 करेंगे  fu:

 क्या  दिल्ली  प्रशासन  ने  योजना  आयोग  की  कौर  से  किये  गये
 पति  रिक्त  नियतन  के

 कुछ  भाग  का  उपयोग  निम्न  तथा  मध्यम  सत्य  at  के  लोगों  को  ग्रा वास  पियो  जनाज़ों  के  लिए

 करने  का  निगम  किया  atc

 यदि  तो  कितनी  we  की  जायेगी  abe  परियोजना  की  संक्षिप्त  रूपरेखा

 क्या

 निर्माण  शोर  crane  तथा  संसदीय  काय  मंत्री  के०  :  (#)  दिल्ली

 प्रशासन  ने  श्रमी  इस  पर  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 शब् ट्रीय  राजधानी से  केन्द्रीय  सरकार  के  कुछ  कार्यालयों  को  भ्रन्यत्र  ले  जाना

 1212.  श्री  के०  क्या  निर्माण  और  were  मंत्री  यट  बताने  की  an  करेंगे

 fix

 क्या  सरकार  ने  राष्ट्रीय  राजधानी से
 केन्द्रीय  सरकार  के  कुछ  कार्यालयों  को  wera

 ले  जाने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  लिया  शौर

 क्या  उनके  मंत्रालय  में  केन्द्रीय  aay  की  oso  मे EA  नर  ASE  शुक्रिय  राजधानी  क्षेत्र
 ne

 समिति  की  नियुक्ति  को  द्ष्टि द  में

 यदि  तो  उत्तकों  सारांश  कया  है  ?
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 माथ  वाण

 निर्माण  site  पसनी  कार्य  कग  के०
 :.  तथा

 Fall:  Ration.Quota.te  persons.  belonging  to  S,C./S,T.  and.Weaker  Section.  under  20

 Point  Programme

 to  state
 1213..  Shri  | / लि  | धि  Daga  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  be  pleased

 थि क

 a)  whether  a  decision  has  been  taken  under  20-Point  Programme  that:  persons.  be-
 longing  to  Scheduled  Castes,  Scheduled  Tribes  and  weaker  sections  in  villages  should  get
 full  quota  of  ration  5

 (0)  if  so,  whether  some  guidelines  have  been  issued  to  States-in  this  regard  and:  if  so,
 the  gist  thereof;  an

 c)  the  names  of  the  States  which  have  accepted  these  guidelines  and  the  names  of
 those  States.  which  have.not.  accpeted  them?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture &  Irrigarion  (Shri.  Anna=
 saheb  P.  Shinde)  :(a)  The  20-Point  Programme  envisages  streamlining  of  production,

 ocurement  and  distribution  of  essential  commodities  and  not  provision  of  full  quota  of
 ration  to  the  Scheduled  Castes/Scheduled  Tribes  and  weaker  sections  in  the  villages  as  such,
 However,  the  public  distribution  system  in  vogue  throughout the  country is  primarily  intended
 to  cater  the  requirements  of  the  vulnerable  sections  of  the  population,  including  Scheduled

 Castes  /Scheduled  Tribes  etc.  by  making  foodgrains  available  to  them  at  reasonable  prices.

 (0)  &  (८)  Do  not  arise.

 राजस्थान  के  निर्माण  लिए  सऊदी  ata  की  कौर  से  सहायता

 1214.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  कया  ate  सिचाई  मंत्री यह
 बताने  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  सरकार  ने  सऊदी  अरब  से  सहायता  हेतु
 1975.

 में  राजस्थान  नहर

 के  दूसरे  चरण  का  परियोजना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  stk

 यदि  at,  तो  इस  दिशा  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 केदार  नाथ  |  हां

 यट  परियोजना  सऊदी  से  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रस्तुत  नहीं  की

 गई  थी

 Jayanti  Villages,  Bihar

 1215.  Shri  Chiranjib  Jha  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation
 be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to:  Unstarred  Question  No.  3119  on  the  3rd  May,  1976
 rearding  Jayanti  villages  and  state  whether  the  information  has  been  collected  from  the  Bihar
 Government  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Shah.
 Nawaz  Khan)  :  Yes  Sir.  A  statement  showing  the  progress  made  in  the  development  of
 Jayanti  villa  ges  selected  in  Saharsa  District  in  Bihar  is  being  separately  laid

 on  the  Table
 of  the  House

 चीनी  का  उत्पादन

 1216.  थी  एस०  श्रार०  दामानी  :
 क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 इस  वर्ष  चीनी  वता 4EN  सइ
 कुल  कितना  उत्पादन  होने  की  आशा
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 15-76
 छत्तर

 (@)  we  सुर्निश्नित  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  हैकि  निर्यात  से  कमी  की  स्थिति

 उत्पन्न  न  हो  जोर खुले  बाजार  में
 बिकने  वाली  चीनी  के  मूल्य  न  बढ़े

 कृषि
 शर

 सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झा हिन वाच  चीनी  क्य  1975-76

 के  दौरान  चीनी  केा  कुल  उत्पादन  लगभग  42,  मीटरी  टन  होने  का

 ।

 @)  निर्वात  केलिए  चीनी  की  ate  नियुक्ति  जहाज़ पर  लदान  के  कार्यक्रम  में  कुछ

 wean  दे कर स्थगित  कर  दियां  गया  है  ताकि  देश  में  ज  भी
 मुनयो  में  वृद्धि  होती  है

 खपत  के  लिए  भांति  रिक्त

 माढ़ा  में  चीनी  की  नियुक्ति  ज्यादा  चीनी  उपलब्ध की  जा  सके  ।

 दूब  को  डेरियों  का  डेरा  कालोनी  मसें  भजा  जाना

 1217.  थी  झारखंडे  राय  क्या  निर्माण  ale  श्रीवास  मस्ती  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 क्यो  कू छिड़े रो  मालिक  ग्लानि  डे  रियो  शहर  से  लक्ष्मी  नगर  जे-एक्सटेंशन  तथा  लक्ष्मी

 के  ary  भागों  में  ले  गए  हैं

 क्या  डेरी  मालिकों  ने  पानी  के  ताल  में  कुड़ा-करकट  फक  कर समूचे  क्षेत्र  को  गन्दा  कर

 दिया  है  निसाँक  कारण  वहां  रिदा  ही  रहे  हैं  शरीर  स्वास्थ्य  के  लिये  खतरा  बना  रहे  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  उन्हें  डेरी  कालोनी  में  भेजने  के  लिए  क्या  काय  वाह्य  करने  वि

 निर्माण  att  श्रीवास  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  के०  :  से

 सुचना  एकत्र  को  जा  रही  है  तथा  लोक
 सभा  के  पटल  पर  रख

 दी  जाएगी  |

 केरल  में  काज  के  गर सरकारी बागान

 1218.  श्री  सी०  एच०  मोहम्मद  कोया :  क्या  कृषि  शर  सि  वाई  मत्ती  केरल  में गैरसरकारी

 काजू  बागान
 के

 बारे  में
 10  1976

 के
 अतारांकित

 प्रश्न  संख्या
 3696

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह

 aoe ae 5  की  कृपा  करेंगे  कि  सरकार  ने  केरल  सरकार  के  अ्रतुरोध  पर  कया  निर्णय  लिया

 कृषि  घौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 प्रभ दात च्च्  :  योजना  के  वित्त  मन्त्रालय

 की  मंजूरी की  प्रतीक्षा की  जा  रही  है

 सिचाई  परियोजनातय्ों  के  ara  विस्थापित  ए  व्यक्तियों  पूर्वाभास

 1219.  श्री  बालाजी  बिकता  नायक  :  कया  फ्  ale  सिचाई  मस्ती  ग्रह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्यों  दारा  केन्द्र  की  सहायता से
 आरम्भ

 की  गई  सिचाई  तथा

 विद्युत  प्रजनन  की  विभिन्न  प्रमुख  परियोजनाओं  के  कारण  विस्थापित  हुए  व्यक्तियो  के  पुनर्वास
 के

 बारे

 मे  विभिन्न  राज्य  सरकारों  के किसका  मूल्यांकन  किंया  है  :;

 rr af
 यहि

 उपरोक्त
 भाग  का  उत्तर  नहा  है  तो  द्प्के  कया  कारण  मोर

 “6
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 यदि  उपरोक्त  भाग  का उत्तर  गट्टा  है  तो  काली  पन-ब्राजीली  के  निर्माण  कार्यों  के

 पुनर्वास  के
 काम  के

 बारे  में  उसके  क्या  निष्कर्ष  हैं
 ?

 कृषि  ate  सिचाई  में  केदार  नाथ  fag)
 :  से  जल

 संसाघन  परियोजनाओं  के  लिए  भूमि  अधिग्रहण  करने  शौर  इन  परियोजनाओं  द्वारा  विस्थापितਂ  लोगों  के

 लिए  किए  जाने  वाले  पुनर्वास  उपायों  के  मानकों  की  जांच  करने  तथा  उपयुक्त सीमा  रीलें  करने
 के

 लिए  एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति  1975  में  गठित
 की

 गयी  थी  ।  केन्द्रीय कृषि  at  सिचाई

 उप-मन्त्री
 इंस  स्मिति  के  अध्यक्ष  हैं  कौर  महा  राष्ट्र

 झ्ौःर  राजस्थान  के  राज्यों  के  सिचाई

 मन्त्री एवं  मध्य  प्रदेश  प्रौढ़  उत्तर  प्रदेश  के  राजस्व  मन्त्री  इसके  सदस्य  हैं  ।  इस  समिति  ने  12

 चुनी  हुई  परियोजनाओं पर  अपनाए  गए  भूमि  झधिग्र  हण  att  पुनर्वास  उपायो  के  विभिन्न  पतलूनों  के  बारे

 में  वस्तुत  सुचना  एकत्रित  करने  का  फैसला  किया  है  |  आवश्यक  आंकड़े  राज्य  सरकारो ंसे  एकत्न किए  जा

 रहे हैं
 ।  इन  परियोजनाओं  में  काली

 जल-विद्युता  परियोजना  शामिल  नही  है  ।

 दिल्ली  सें  निजी  मकान  रखने  वाले  श्राबंटियों  से  बाजार  दर  पर  किराया

 1220.  श्री
 सुबोध  सदा

 क्या  निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 Ce
 कया  सरकारी  हॉस्टल  तथा  ट  मंट  भवनों  में  रहने  बाली  अविवाहित  महिलाओं  ने

 अपील  की  है  कि  दिल  क्षेत्र  में  ग्न्य  मकानों  में  उनके  आंशि/क  स्वा  मित्त  के  बावजूद  उन्हें  एसे  स्थानों  में

 wen  दिया  जाये  ;  सनौर

 क्या  सरकार  ने  इस  मामले  में  fo  व्यक्तियों  से  बाजार-दर  पर  किराया  वसूल

 किया  जाता  है  उन्हें  गुमान  किराया  भर्ती  की  अदायगी  के  बारे  में  भी  कई  निर्णय  किया है
 ?

 निर्माण  site  आवास  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  के०  :  तथा  कोई

 मान्य  कपिल  प्राप्त  नहीं  हुई है
 ।

 इसमें  छूट  देने  के  बारे  में  कुछ  व्यक्तिगत  अनुरोध  प्राप्त  हुए  थे

 जो  कर्मचारी  हिन्दू  अविभाजित
 परिवारों  युक्त

 सम्पत्ति  में  भागीदारी  छूट  के  लिए  उनसे  व्यक्तिगत

 अनुरोध  प्राप्त  हुए  थे  तथा  उनके  मामलों  पर  गुणों  गुणों  के  श्रीधर
 पर

 विचार  किया  जाता  है  ।

 जिन  कम  चोरियों  के  अ्रपने  मकान  यदि  वे  बाजार  दर  पर  लाइसेंस  फीस  देने  पर  सरकारी

 ATS  रखते  हैं  तो इस  समय  वे  मकान  किराया  भत्ता  पाने  के  हकदार  नहीं  हैं  ।

 Scheme  for  Five-Day  Week  in  Schools/Colleges

 13221.  ‘Shri  Mohan  Swarup  :  ै & ह  the  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and

 Culture
 be  pleased  to  state

 (a  whether  there  is  a  3  cheme  under  consideration  ur  der  which  sckcols  erd  (011  ges
 would  have  only  a  five-day  week;

 (b)  if  so,  the  date  from  which  the  scheme  is  likely  to  be  intrcduccd;  and

 (c)  .the  reaction  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture  (Professor  S.  Nurul
 Hasan)  :  (a)  No,  Sir.

 (b)  and(c),  Do  not  aris?
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 गुजरात  राज्य  में  उर्वरकों  की  कमो

 1222.  शी  प्रसन्न भाई  मेहता  :  कया  कृषि  कौर  सिचाई  मस्ती  यट  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 कया
 गत

 तीन  महीनो ंसे  गुजरात  राज्य  में  उब  रनों  की  सत्य  ठीक
 कमी

 बनी  हुई

 यदि  तो  क्या  उर्वरकों  के  बारे में  राज्य  सरकार की  आधी  मांग
 केन्द्रीय  सरका

 र
 ने  पूरी

 नहीं  की

 यदि  तो  उर्वरकों की  कम  सप्लाई  के  मुख्य  कारण  क्या  हैँ  ;

 क्या  हाल  के  समुद्री  तूफान  के  कारण  गुजरात
 राज्य  ने  उबेरकों की

 की
 अधिक  सप्लाई  के  लिये

 अनुरोध  था  लेकिन  केन्द्रीय
 सरका  रने

 उनकी  मांग  पुरी  नहीं  की  कौर

 यदि  होता  राज्य  सरकार  की  वास्तविक  मांग  क्या  थी  ?

 कृषि  site  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभु दास  :
 देश  में  इस  समय  odes

 काफी  मात्रा  में  उपलब्ध  हैं  तथा  गुजरात  राज्य  में  उ  रकों  की  कमी  की  कोई  रिपो  नदीं है
 ।

 तथा  T)  खरीफ  1976  के  मौसम  के  लिये  नाइट्रोजन  की  82,000  मीटरी  टन  तथा

 फोर्मेट  की  48,000  मीटरी  टन  की  झ्र नुमा नित  आवश्यकता के  मुकाबले  47,081  मीटरी  टन नाइट्रोजन

 21658 ग्रो
 की  सप्लाई की  गई  कम  सप्लाई  मांग

 की  कमी  के  कारण
 की

 गई
 थी  ।

 गुजरात
 ने  हाल  के  समुद्री  तूफान  के

 पश्चात्  उर्वरक
 की  श्रमिक  सप्लाई  के  लिये  नदीं

 कहा  है  ।

 प्रश्न  gt  नहीं  उठता  ।

 Proposal  to  Increase  the  pay  and  allowances  of  scavenging  Staffin  the  Country

 1223.  Shri  Bhagirath  Bhanwar  :  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing  be:
 pleased  to  state  |

 (a)  whether  the  Central  and  the  State  Governments  have  formulated  or  propose  to
 formulate  any  scheme  toincrease  the  salary  and  allowances  of  the  scavenging  staff
 workingin  the  various  regionsi#n  the  country  ;

 (b)  whether  this  scheme  has  also  been  considered  withaviewtoraisethe  standard
 of  living  of  thescavengi  ng  staff  particularly  that  of  the  Hari  jan  workers  ;  an

 (c)  whether  any  thought  has  been  given  tothe  effect  that  scavenging  jobs  are  under-
 taken  by  other  communities  other  than  Harijan  also

 of  State  in  the  Ministry  of  Works  and  Housing  (Shri.  K.

 Bhagat)  :  (a)  10  (८  .  Informationis  being  collected  from  the  concerned  authorities  and.
 will  belaid  on  the  Table  of  the  Sabha  shortly.

 ग्रामीण  ऋण  देने  के  लिए  प्रक्रिया  में  संशोधन

 1224.  श्री  जगन्नाथ  मिश्र :  क्या  कृषि  ate  सिचाई  weal  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 a.
 a  ना ire  कने क्या  राष्ट्रीय  सबका  रिता  यूनियन  ने  भारतीय  Ford  अनुरोध  किया  है  कि  ग्रामीण

 ऋण  देने  की  प्रक्रिया  में  संशोधन  किया  कौर
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 तो  सरकार  की  se  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 कृषि  atte  सिचाई  नें  राज्य  मंत्री  भारतीय  राष्ट्रीय
 सहकारी  संघ  ने  भारतीय  Fors  बैंक  को  ग्रामीण  ऋण  देने  की  प्रक्रिया  में  संशाधन  करने  के  लिए  कोई

 विस्तृत श्रस्ताव  नहीं  भेजा  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राज्यों  के  बीच  सार  पना  स्ादानन्लद नि

 1225.  थी  सरोज  मुकर्जी  :  समाल  कल्याण  dat

 खाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  उनके  मंत्रालय ने  गीत  एक  ae  के  दौरान  में  राष्ट्रीय  एकता  तथा  भप्रखण्डता

 कायम  करनेके  ह्  से  नियमित  रूप  से  सांस्कृतिक  श्रमदान-प्रदान के  माध्यम  से  भारत में

 विभिनन  राज्यों  के  बीच  सम्बन्धों  को  gee  बनाने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  है  ;  और

 आपात  के  गत  एक  वर्ष  में  इस  परਂ  कितनी  धनराशि  खर्च की  गई  शौर

 नत  राज्यों  के  बीच  परस्पर  सांस्कृतिक  आ्रादानप्रदान  संम्बन्धी  ch  प्रत्येक  कार्यक्रम  का  ब्यौरा

 शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  डी०  पी०

 wearer  ने  अन्तर्राज्यीय  सात्तिक  मण्डली  विनियम  tira
 की  फिर  से  चालू

 कर  दिया  है  भौर  इसे  पांचवीं  योजना  में  कर  है  डस  योजना  का  एट्रेश्य
 area के  विभिन्न  आगमों  लोगों  को  विभिन्न  प्रदेशों  की  संस्कृति  से  और  अधिक

 जानकारी कराना  तथा  इस  प्रकार  देश  की  भावनात्मक  तथा  सांस्कृतिक  एकता  को  बढ़ावा  देना  हैं  ।

 इस  प्रयोजन  के  झन्तगंतः प्रदान  करने  वाले  कला  कारों  की  चुनी  गण्डा लप  way  के

 अन्य  राज्य  का  शीरी  करती  हैं  ।

 ः  1975-76 के  दौरान  0  सांस्कृतिक  मण्डियों  नने  देश  के  fafa: भागों  शका

 दौरा  इस  के  केन  To  सरका र  मछलियां  भेजने-वाले  राज्यों  को  यात्रा  -कत्ते/दैनिक

 पोशाक  तथा  उपस्कर  सम्बन्धी  आवश्यक  सीटें  के  कला  को  urfz-

 strata  नभुगत्तन  इत्यादि  पर  feat  पकी  प्रतिपूर्ति  करती  जो  किये  गये

 प्रति  राज्य  के  हिसाब  के  लिये  aire  5.  हजार  होता  ।  erst

 राज्य को  भोजन  प्रौर  प्रवास  तथा  प्रदर्शनों  की  व्यवस्था करने  पर  हुये  खच  के  भाग  को  पुरा  करने

 के  लिये  अनुदान दिया  जो  कि  स्वीकार  की  गई  प्रति मण्डली  अधिकतम  4  हजार  रुपये  होता

 वर्ष  1975-76 के  दौरान  मण्डली  भेजने  वाल  राज्यों को  कुल  1.  76  लाख  ग्प्ये  का  भ्रनुदान

 दिया गया  are  श्रभिग्राही  राज्यों को  16  हजार  रुपये  का  श्रतुदान दिया  गया  |  इस  प्रकार  कुल

 1.92  लाख  झपटे का  दिया  गया  ।  विभिन्न  राज्य  से  कभी  afar  लेखों

 निपटारा  किया  जाना  है  |
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 Feod  to  Commen  Peeple

 1226.  Shei  B  tS  Bhanwar  i  the  Minister  of  Agriculture  and  Irriga-
 tion  be  pleased  to  state  ;

 (a)  whether  any  scheme!s  under  consideration  for  providing  cheap  and  cooked  food
 to  the  common  people  in  big  cities  and  towns  of  the  country  ;

 b)  whether  any  ordera/instructions  have  been  issued  to  the  State  Governments  for
 oroviding  cheap  food  co  the  common  people  ;

 (c)  if  so,  the  salient  features  thereof  ?

 e  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  hri

 for  providi
 Annasaheb  P.  Shinde)  :  ' (a)  &  (b).

 ch
 There  is  no  specific  scheme  under  consideration

 any  Orders/instructions  been  issuedto  the  State  Governments  in  this
 cooked  food  to  the  common  people  in  cities  and  towns  nor  have

 owever,
 odern  Bakeries  (India)  Ltd.,a  public  sector  undertakirg  has  taken  up  pilot  studies  for

 production  of  Nans,  and  Roties  through  mechan'sed  process  at  Delhi.  |
 are  also  proposals  to  set  up  units  for  production  of  ready-to-cat  foods  for  meeting
 requirements  of  supplementary  feeding  programmes  for  children,  pregnant  and  lactating
 Moulers,

 (c}  Does  not  arise.

 नई  fatete  प्रणाली  की  क्रियान्विति  के  लिए  fers

 1227,  श्री  वाई०  ईश्वर

 सरदार  सिंह  गीत  :

 क्या  समाज  कल्याण  कौर  उंस्क्ृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करें कि  :

 उन  राज्यों
 के

 नाम
 क्या  हैं  जिन्होंने  अभी  तक  10--2-+-3  शिक्षा  प्रणाली  को

 श्रिधान्वित  नहीं  किया  है  ग्रोवर  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  उक्त  राज्यों  ने  शिक्षा  की  10-+-2+-3  पद्धति  क्रियान्वित  करने  के  लिये

 रिक्त  धनराशि की  मांग  की  है  ;  शर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  प्रौढ़  इस  बारे  में  सरकार  क्या  प्रतिक्रिया

 जे

 feiatt  शर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  डी०  पी०  :

 से  fer  राज्यों  ने  अमी  तक  10--2+ 3
 की  शिक्षा  पत्रिका को  लागू  नदीं

 किया  है  उनकी  स्थिति  अनुबन्ध  में  दी  गई  है  ।  नई  safe  को  लागू  करने  तथा  उसके  फलस्वरूप

 नई  नए  पाठ्य-विवरण  तथा  शिक्षा के  कार्यक्रमों  को  अपनाने  के  लिये  अतिरिक्त  धन

 की  श्रावबयकता  पड़ेगी  ।  इस  योजना  को  लागू  करने  की  मुख्य  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  की  है  तथा

 उनसे  भ्रपेक्षित  घन  उपलब्ध  कराने  की  अपेक्षा  की  जाती  है  ।  केन्या  सरकार  10--  249

 की  cafe  को
 लागू  करने  के  लिये  अलग से  कोई  भ्र तु दान नहीं  देती

 ae  सहायता को

 राज्य  पंचवर्षीय  योजनाकारों  के  एक  मुश्त  श्रमदान  में  शामिल  किया  गया  है  ।  व्यावसायीकरण  की

 केंन्द्रीय  जिसमें  राज्य  सरकारों  को  कुछ  सहायता  देंने  की  व्यवस्था  कभी  तक  विचाराधीन

 है

 ae
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 फाता ७  Answers  August.  23,  1976

 विवरण

 निम्नलिखित  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  ने  शिक्षा  की  इस  नई  पद्धति  को
 .  पहले  ही  पता

 लया
 है

 पना

 1  ATT  प्रदेश  11  क

 2  असम  12  पश्चिम  बंगाल

 3
 नक

 बिहार  13  SOV  निकोबार  द्वीप  समह

 4  14 गुजरात

 5  15 जम्मू  व  काश्मीर

 6  कर्नाटकਂ  16  दादरा  कौर  नागर  हवेली

 7  केरल  17  दिल्ली

 8  महा  राष्ट्र  18  दमन  a  दीव

 9.  सीपीएम  19  लक्षद्वीप

 10.  fager

 नीचे  लिखें  राज्यों  का  1977-78  /  1978-79 से  इस  नई  पति  को  aaa क
 विचार  है  :--

 हरियाणा  5  .  उड़ीसा

 हिमाचल
 लेपा Aad  6  राजस्थान

 7.  तमिलनाडु

 नौागालंण्ड

 यह  मामला  निम्नलिखित  राज्यों  /  संघ  शासित  क्षेत्रों  के  विचाराधीन  है

 1  .  मध्य  प्रदेश

 2.  मेघालय

 3  .  पंजाब

 4

 5  पांडिचेरी

 शका ser दिल्ली  बिकास  प्राधिकरण  दारा  ag  dure  कि  aq

 1228, भी  प्यार के०  सिन्हा  क्या  निर्माण  ate  mene  मंत्री  यह  बताने  की
 £

 1

 करेंगे
 कि  :'

 «दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को  क्रेता  द्वारा  सभी  श्रौपचा  रिकतायें  पूरी  करने  के  बाद

 war  प्रीमियम  की  पूरी  राशि  का  भुगतान  करने  के  बाद  तथा  क्रेता  को  प्लाट  का  कब्जा  देने  के  बाद

 आवंटित भूमि  के  प्लाट  का  पट्टा  तैयार  करने  में  कितना  समय  लगता  है  ;



 1
 1898

 लिखित

 SRC be

 पूरी  राशि  लेने  तथा  कब्जा  देने  के  बाद  इतना  अधिक  समय  लगने  के  क्या  कारण

 प्लाट  का  पूरा  भुगतान  करने  के  बाद  60  दिनों  के  अन्दर  पट्टा  शीघ्र  तैयार  करने

 a  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ;  श्र

 क्या  यह  सुनिश्चित  किया  जाएगा  कि  ऐसे  भूमि  के  प्लाटों  के  gee  जिनका  भुगतान

 फरवरी/माचं,  1976  में  किया जा  चुका  31  1976 तक  तैयार  करके  वितरित  कर

 दिए  जाएंगे
 ?

 निर्माण  ale  श्रीवास  तथा  संसदीय  कार्प  मंत्री  के०  तथा  (@)

 इसमें  लगभग  एक  मास  का  समय  लगता  है  ।

 (7)  उपयुक्त  तथा  के  उत्तर  को  देखते  हुये  इसका  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 (7)  ऐसे  मामलों  जहां  पूर्ण  रुप  से  भुगतान  फिया  गया  तय  tat  से  प्रमाणित  किया

 गया  हो  कौर  नगर-भूमि  सीमा  तथा  1976  के  सम्बन्धित

 उपबन्धों  के  अधीन  सक्षम  प्राधिकारियों  से  अन्तिम  स्वीकृति  जहां  कड्डी  आवश्यक  प्राप्त  की  गई

 विंदास  प्राधिकरण  महीने  के  इन्दर  पटना  विलेज  तैयार  करने  के  लिये  सभो  प्रयास

 करेगा  ।

 केरल  में  तेल  ताड़  की  खेती  के  लिए  सहायक  कम्पनी

 1229.  श्री  व्यालार  रखी  क्या  कृषि  अर  सिचाई  मंत्री  5  1976  के  तारांकित

 प्रश्न  संख्या  399  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  gat  sty  fH

 क्या  तेल  ताड़  की  खेती  रम्भ  करने के  लिये  प्लांटेशन  कारपोरेशन  ग्राफ  केरल

 के  सहायक  कम्पनी  बनाने  के  बारे  में  अन्तिम  fara  कर  लिया  गया  है  ौर

 यदि  तो  इंस  सम्बन्ध  में  प्रति  निर्णय  लेने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण
 हैं

 कृषि  atc  सिवाय  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  प्रभ दास  कोई  अन्तिम  निर्णय

 श्रमी  तक  नहीं  लिया  गया  है  ।

 परियोजना  रिपोर्ट  वास्तव  में  1973  में  तयार  की  गई  थी  जिसे  मालिक  श्नकरण

 क्षमता  सम्बन्धी  अध्ययनों  के  लिए  प्रस्तुत  किया  गया  था  ।  विभिन्न  मदों  के  मूल्यों  में  उत्तार  चढ़ाव

 होने  के  यह  इच्छा  व्यक्त  की  गई
 है  कि  परियोजना  रिपोर्ट  maga  तैयार  कर  ली  जाये  ।

 तदनुसार  रिपोर्ट  में  संजो  धन  करने  के  लिये  प्लांटेशन  कारपोरेशन  श्राफ  केरल  को  कहा  गया  है  |

 fear  at  के  लिए  निर्माण  aa

 1230.  सरदार  मोहिन्दर सिह  क्या  निर्माण  ate  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 (#)  क्या  गद्दी  बस्ती  हटाओ  योजनाओं  के  संदर्भ  में  frat  वर्ग  द्वारा  स्वयं  अपने  मकानों

 बनाने  ये  सरकारो  प्राधिकरणों  द्वारा  sun  द्वारा  मकान  बनाने  के  मार्ग में  eases भवन  मानक

 महँगे  भाव  से  भूमि  का  भजन  पौर  हारा  अपनाई  जाने  वाली  प्रक्रियायें  प्रबोधक

 कौर

 $1



 Anawers
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 (Sake) ी

 यदि  तो  निर्धनों  के  लिये  मकान  बनाने  के  कार्य  में  तेजी  लाने
 के  लिये  क्या  बेहतर

 तरीके  अपनायें  जा  रहे  हैं  ?

 निर्माण  श्र  श्रीवास  तथा  संसदीय  कार्यो  मंत्री  के०  :  यह  कुछ  सीमा

 सेक  ठीक  है
 ।

 ्  (@)  (i)  भारत  की  राष्ट्रीय  भवन  निमा/ण  संहिता  में  अधिक  व्यावहारिक  भवन  निर्माण

 मानक  हैं  कौर  विभिन्न  नगर  पालिका  उपनियमों  का  सरिता  के  अनुसार  बनाया जा  रहा  है

 x ह
 (ii)  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  afer  मजदूरों  को  अ्रावास  स्थल  देने  के  कार्यक्रम  क  ।  उच्च

 प्राथमिकता  दो  गई  है  ।

 (iii)  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  संगठन  में  कम  लागत  वाले  मकानों  के  विभिन्न  प्रकार  के

 इन  तैयार  पिये  हैं  heed  विभिन्न  लोक  निर्माण  अभिकरण  अपना  संकते  हैं  ।

 (iv)  stare  तथा  नगर  विकास  fre  आवास  यं  नहीं  के  लिए  वित्त  व्यवस्था  उन  भवन

 निर्माण  मानकों  के  झ्राघार  पर  करता  है  जो  विशेषकर  कम  og  वर्गो  के  लिये  बनाए  जाते  हैं  ।

 सरकार  के  झादेशानु तर
 निगम  के  निधियों  के  देने  के  झपने  gy  कार्य  को  इस  प्रकार  नियंत्रित

 करना  है  कि  दो  गई  निधियों  के  मुख्य  भाग  का  soa  निम्न  राय  लगें  तथा  समाज  के  झा थिक

 दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  के  आवास  के  लिये  हो  जाये  ।

 ra opts tral  बस्तियों  उन्मूलन/सुधार  योजना  के  ग्र न्त्गं त  विभिन्न  प्रकार  के  मकानों  के  लिये

 निर्धारित  सुविधा  के  वास  के  मानकों  झोर  रुस्तम  लागतों  की  arafas  समीक्षा  भी

 की  जाती  है  ।

 राम  नगर  पर  बाँध  wit  सिचाई  योजना

 1231.  श्री  भोगेद्र  झा  कया  फूटी  ate  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  ढपा  करेंगे  कि  :

 राम  नगर  में  प्रस्तावित  gers  कौर  तत्सम्बन्धी  सिचाई  योजनायें  की  रूप  रेखाएं  क्या

 शौर

 क्या  बाढ़  नियन्त्रण  तथा  सिंचाई  परियोजनाओं  को  एक  साथ  मिलाने  का  विचार

 ताकि  भविष्य  में  कठिनाइयां  पेदा  नहों  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदार  नाथ  :  बिहार  सरकार  ने

 बागमती  नदी  पर  रामनगर  जो  भारत-नेपाल  सी  मा  से  5  किलोमीटर  नीचे  22,  55  करोड़

 की  लागत  से  एक  बांध  के  निर्माण  की  स्की  म  प्रस्तुत  की  इस  स्कीम  में
 प्रतिवर्ष

 लगभग  एक  लाख

 हैक्टेयर  क्षेत्र  में  सिचाई  की  व्यवस्था  करने  की  परिकल्पना  की  गई  है  ।  इस  स्कीम  में  नहर  प्रणालियों  के

 जल  पहुंचाने  के  लिए  बांए  झर  दाएं  किनारे  पर॑  65  कौर  40  क्यू सेक्स  की  क्षमता  वालि  मुख्य

 दोतों  किनारों  पर  गाइड  seat  कौर  दोनों  किनारों पर  कुल  90  किलोमीटर  लम्बे  चढ़ाव  बन्दों

 का  निर्माण  किया  जाना  है  ।

 इस  परियोजना  के  प्रस्तावों  के  Piet  सिचाई  फिर  बाढ़  नियन्त्रण  दोनों  पहलू  शामिल

 हैं  ।  लेकिन  पहले  चरण  में  बाढ़  सुरक्षा  तटबंधों  कौर  चढ़ाव  बांधों  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  है  कौर  बाढ़
 में

 नंदी के  प्रवाह  को  प्रवृत्तियों  की  और  ema
 करने

 प्रौर  बराज
 के  लिए  माडल  परीक्षण  करने  के  बाद

 बराज गौर सम्बद्ध शौर  सम्बद्ध  सिचाई  सुविचारों के  निर्माता  का  काय  हाथ  में
 लिया  जाएगा  ।
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 कमलाबालाय लटबग्यों  का  विस्तार  करने  की  योजना

 1232.  थी  जावेद  |; | |  कया  कवि  श्रीर  सिधाई  मस्ती  विहार  में  बाढ़  नियन्त्रण एवं  सिचाई

 योजनाओं के  लिये  प्लान के  बारे में  29  1976  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1531  वे  उतकर के

 संबंध  थे  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 कया  वर्तमान  काढ़े  तटबंधों  के  साथ  जोड़ने  के  लिये  रज़िया  से  परे  40  किलोमीटर

 तक  कमला बा लान  तटबंधों  का  विस्तार  क  रने  सम्बन्धी  योजना  पर  विचार  कर  लिया  मैया  है  तथा  कमला

 नदी के  दोनों  हार  16  किलोमीटर  को  लम्बाई  तक  सम्बन्धों का  विस्तार  करने के  लिये  वे  1975  में

 तयार  की  गई  योजना  का  अध्ययन  इस  सोच  पुरा  कर  लिया  गया  है

 यदि  at,  तो  लागत  सहित  तत्सम्बन्धी  तथ्य  करा  हैं ब्र ौर  काम  पुरा  होने  ता  न्याय क्रम  क्या

 और

 बची  तो  विलम्ब  के  बयां  कारणें

 wie  कौर  सिवाय  मंत्र
 लय

 में  उपमंत्री
 केदार  नाथ

 :  से  )  नाजिया के  परे

 कमला बा लैन  sea  के  विस्तार  के  लिए  म्रपेक्षित  श्रध्येयन  अभी  राज्य  सें रं कारे  हरी  fay  जा

 इन  भ्रध्ययनों  के  grata  व्यापक  सर्वेक्षण  किए  जाने  तथा  sa-farfirs  ates  एकत्र  विए  जीने  हैं  +

 इसके  करती  कारण  कमलाबालान  दोहराव  में
 बाढ़  नियन्त्रण  की  एक  व्यापक  योजना  की  भी  जख

 की  जा  रही  राज्य  सरकार  ने  यह  नहीं  अलापा  &  कि  ge  फर  कितनों  लागत  area  शरीर यह  भी  नहीं

 बताया
 है  कि  वह  कब

 तक  अध्ययन पूरे  कर  सकेगी
 ।

 व्याध  नदी  के  जल  के  बंटवारे  कें  बारे  में  फिर  पंजाल  के  बोग  विवाद

 1233.  नदी  नारंग  चन्द  परा दीर  क्या  कृषि  शौर  सिचाई  मंत्री  ag  बताने  फंसा

 करेंगे  क

 का  ब्यास  नदी  के  जल  के  बंटवारे  के  बारे  में  हरियाणा  कौर  पंजाब  के  बीच

 लम्बे  qa  से  चले  ग्रा  रहें  विवाद  को  इंस  बीच  zat  कर  far  गया  हैं  ate  राज्य  सरकारों

 ने  निर्णय  स्वीकार  कर  लिया  कौर

 यदि  तो  इस  मानते  में  कया  निगम  किया  गया  है
 ?

 कृषि  श्र  सिवाय  मंत्रालय  में  SIT Tt  केदार  नाथ  faz)

 ne

 (a)

 भ्र घि नियम  1966  ने  अस्तंगत  जरूरी  जाब  प्रौढ़ fe  पंजाब  पुनगंडत

 हरियाणा  ब्यास  परियोजना  के  ata  में  अपने  अधिकारों
 प्रौढ़

 देनदारियों  के  बारे  हग

 नहीं  कर  सके  ।  इसलिये  केन्द्रीय  सरकार  ने  बातचीत के के  जरिए  मामले  को  सुलझाने  की

 कोशिश  क्रि  लेकिन  इसका  भी  कोई  फ़ल  नहीं  निकला  ।  परिणामत  केन्द्रीय  सरवर  ने

 पंजाब  पुनर्गठन  अघिनियम  1966  की  धारा  78  को  उं पब घरा  (1)  दारा  प्रदत्त  शक्तियों  देग

 प्रयोग  करके  जरूरी  फला  कर  दिया  जों  24-3-1976  कीं  अधिसूचित  किया  गया  था  सौर  8  मई

 1976
 के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  किया  गया  ary  इस  सघियुचंता  की  जिसमें

 दस  फ़ैसले  का  ब्यौरा  दिया  गया  25  मान  1976  को  सभा  पटल  पर  रख  गई  थों

 $3
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 झांसी  में  केन्द्रीय  विद्यालय

 1234.  शी  नारायण  चन्द  परिवार  समाज  कल्याण  श्र  संस्कृति  मंत्री थ

 यह  बताने  की  sar  करेंगे  कि :

 क्यों  वर्तमान  केन्द्रीय  विद्यालय  के  ग्र ति रिक्त  झासी  में  एक  कौर  केन्द्रीय

 विद्या  ल  य  मंजूरी  दो  गई  श्र

 इसके  किस  तारीख  तक  खोले  जाने  की  संभावना  है  ?

 facart  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  (  ft  डॉ०  Go

 नहीं
 ।

 प्रश्न  नहीं  oS atl

 Benefits  of  Research  Publications

 1235.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  Will  the  Minister  of  Agriculture  and
 Irrigation  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  research  book-lets  published  80  far  by  the  Government  in  the
 field  of  agriculture  as  also  their  names  ;

 (b)  ‘the
 position

 of  Literature  available  in  Hindi  and  other  Indian  languages  ;

 (c)  whether  this  literature  does  not  reach  the  rural  areas  arid  they  are  deprived  of
 ः

 the  benefits
 of  researches  madein  the  field  of  agriculture  ;  an

 (6)  '  ifso,  the  steps  taken  by
 Government

 inthis  regard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and.  ,  Irrigation  (Shri
 Shah  Nawaz  Khan)  :  (a)  &  (b)  The  number  of  Research  publicaticrs  published  in
 English/Hindi  other  Indian  languages  durirgthe  period  1973-74  to  1976-77  (upto  30-7-76)
 inthe  field  of  agriculture  and  their  names  areindicatedin  the  statements  placed  on
 the  table  of  the  Sabha  [Placed  in  library.  _See  No.  L.T.  11183/76  ,

 (c)  The  Research  literature  published  by  I.C.A.R.  are  primarily  meant  for  research
 workers  /  teachers  and  students  of  Agriculture  and  Agr‘cultural  Cfficers  of  the  State
 departments  of  Agriculture  and  others  engaged  in  research  and  teaching.  activities.
 These  publications,  being  highly  scientific  ard  technical  ‘n  nature,  are  not  meant  for  rural
 people.  However,  the  information  contained  in  these  publications  is  circulated
 among  the  rural  people  by  the  Extension  Directorate  of  the  Department  of  Agriculture
 and  the  State  Departments  of  Agriculture.

 (d)  The  Directorate  of  Extension  of  Ministry  of  Agriculture  issue  journals,  ‘text
 books,  bulletins,  leaflets,  visual  aids  etc.  in  H'nditased  onthe  information
 containedinthe  research  publications  of  the  Council.  These-publ’  cations  are  circulated
 among  the  extension  workers,  farmers  training  centres  and  extension  training  centres.

 Further  these  are  sold  to  the  farmers  in  the  rural  areas.

 The  Extension  Directorate  also  release  Farm  News  and  Featuresin  English,  Hindi,
 Kannad,  Punjabi  etc.  based  on  the  latest  development  in  research,  to  rural  newspapers
 throughut  the  country  which,  in  turn,  publish  the  same  for  the  benefit  of  the  rural

 population.

 The  Farm  Information  Bureaus  of  the  State  Departments  of  Agriculture  also  bring
 ‘out  periodicals,  leaflets,  pamphlets  and  other  literature  in  regional  languages  for  the
 benefit  of  the  farmers  in  their  respective  States,

 Design  of  a  House  by  N.B.O.

 1236.  Shri  Mohan  Swarup  :  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing  be

 pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  National  Building  Organisation  has  prepared  design  of  house

 to  be  constructed  in  rural  area  with  the  cost  of  Re,  1500/-  only  >
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 (b)  if,  so  the  facts  thereof  ;  and

 ८  whether  Government  propose  to  encourage  landless  rsons  to
 conutruct

 such.
 houses  by  giving  them  grants  on  the  land  allotted  tothem  for  ‘the  purpose ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Works  &  Housing  (Shri  ILK.L.  Bhagat):

 (a)  yes  Sir.

 (b)  The  houses  are  to  be  built  by  villagers  through  self-help  employing  improved
 use  of  local  materials  like  sundried  brick  walls  with  waterproof  mud  plaster,  thatch

 treared  for  resistance  to  fire  and  decay.

 Madhya  Pradesh,  etc.,
 (c)  Some  State  Governments  ¢.g.  Tamil  Nadu,  Kerala,  Karnataka,  Andhra  Pradesh,

 ve
 house-sites  allotted  to  landless  workers  in  rural  areas,

 y  taken  initiative  for  constructicn  of  houses on  the
 Other  -State  Governments

 have  been  requested  to  follow  suit.

 केरल  में  विश्वविद्यालय  ax  को  carat

 1237.  थी  सी०

 =

 समाज  कल्याण  शौर  Hat
 केरल

 भें

 Tasafagiag  केन्द्र  स्थापना  बारे  1976  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 3136  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  क  की  कृपा  करेंगे  कि  केरल -  में  at.  रनातकीत्तर

 केन्द्र  एक  कालीकट  विश्वविद्यालय  कौर  दूसरा  केरल  विश्वविद्यालय  के  अधीन  स्थापित  करने

 के  मामले  में अ्रागे  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  (Alo
 एस०

 विश्वविद्यालय

 अनुदान  झ्रापोग  से प्राप्त  सूचना के  अनुसार  अयोग द्वारा  नये  उत्तर
 स्नातक  केन्द्र  स्थापित  करने

 के  लिये  मागं दर्शी  रूप  रेखाओं  से  संबंधित  सुझाव  देने  हेतु  नियुक्त  कार्यकारी  दल  की  रिपीट

 कीः  प्रभी  प्रतीक्षा  है  ।  इन  मोदी  रूप  teat  को  अंतिम  रूप  दिये  जाने  पर

 वि यय पलव  के  अधीन  कायम  में  '  उत्तर  स्नातक  .  केन्द्र  खोलने  से  संबंधित  प्रस्ताव  पर  विचार

 किया  जायगा  |

 कॉलोनी  विश्वविद्यालय  के  :  अधीन  ततेलोचेरी  में  उत्तर  स्नातक  केन्द्र  को  दी  जाने

 वाली  वित्तीय  सहायता  का  मूल्यांकन  करने  के  लिये  विशेषज्ञ  समिति  की  नियुक्ति  का  प्रश्न

 योग  के  विचाराधीन  है  |

 मदना  पालन  gant  में  बहुराष्ट्रीय  निगम

 1238.  श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  छपा

 केंग  कि :

 मछली  पालन  उद्योग  में  बहुराष्ट्रीय  निगमों  की  संख्या  कितनी

 उनकी  इक्कीसों  शेयर  पूंजी  कितनी  है  ;  कौर

 वर्ष  1973-74;  1974-75 घौर  1975-76 में  लाभ
 के  रूप

 में  उन्हें  कितनी

 धनराशि  प्राप्त  हुई  है
 ?

 कृषि  :  शोर  सिवाय  मंत्रालय  में  उपाधि  प्रमुख  से  (a):

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  धौर  सभा नय टल  पर  रख
 दी  जायेंगी ।

 क्



 Written  Answers  Bhadra  दा  है  है  Sake’
 हाना  yan xe

 रजत  aq  में  ary  dea  कत

 123%  थी  के०  सुर्वैनाराथय  :  क्या  yee  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कप  भरेंगे

 कि

 बरी  संस्कार  केा  fei  सांग्स  steer  में  मये  gee  gee  eat  का  विकल  केरन

 का  है  ;  शौर

 ि  वि  तो  meta  ser  क्यो  है
 ?

 ta  शोर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्र नं दास  :  तीं  (d}

 काकितींडों मैं  94.  1.0  सीखें  GF  की  झन मानि से  लागत  पर  eer  की  . बद रंगा हे  wt
 विकास  करने

 का  हैं  लिंसमें  गी  So  सॉल  tad
 केस् रीव  वहन  फरेबी

 ड्राफट  2  मीटर  फिर  लिहाज  के  ठहरने  के  स्थान  की  कुल  लम्बाई  640  मीटर  होगी  ।  इससे  छ  तथा

 भरकम  da  चालित  नावें  जा  सकेंगी  ।  16  मीटर  welt  107  da  चालित  नावों  शौर

 16  मीटर  लम्बे  11  मध्यम  आकार  के  जलयानों  के  संचालन  के  लिये  यह  बंदरगाह  sara

 गयीं  इसे  बंदरगाहों  में  aye के
 कें

 ear  डराने की  सुविधायें के  अतिरिक्त  मीलाम

 पेरिस स्क रण  मके  लिपे  स्थान  संचयन  एक  शादी  जैसी  सुंपिोयिं  हूँगी १

 ee
 await  पर  लाचार  करें  रही  है  ।

 store  में  जंगली  नीवों  का  विकास

 1240.  थी  परिषद  एम०  पटेल ee

 थी  एैने  सार  चेरियां

 क्या
 छवि  शर  लिखाई  मंत्री

 यह
 बताने  की  er  करेंगे

 कि  :

 ()  क्या  मुजरों  राज्य  में  जंगली  atat aR के  विकास  के  लिये  कोई  योजना

 (#)  यदि  ती  उनमें  से  कौन  सी  परियोजना के  लिये  केन्द्रीय  see

 होने  फी  संभावना  धीर

 यदि  तो  ora  पस्पीोजनाश्रों की  मुख्य  बातें  क्या  है ं?

 हवि  site  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ware  जी  ats

 निम्नलिखित  योजनायें  केन्द्रीय  सहायता  प्राप्त  फर  रही  है
 :-

 (1)  see  की  छोटो  खाड़ी  के  चारों  भोर  जंगली  गद भों  के  लिये  stay  wer

 तथा  भाल  में  काले  wat  के  लिये  आश्रय  स्थल  के  विकास

 कीਂ  योजना  शौर

 (ii)  गिर-शेर  श्रामण्य  स्थल  परियोजना  के  विकास  के  लिये  योजना  ।

 गिर  जंगलों  में  मगरमच्छ  प्रजनन  योजना  को  भी  इस  वय  केन्द्रीय  सहायता  प्राप्त

 होने  की  आशा

 (7}  इन  मुख्य  .  विशेषतायें है

 (i)  जंगली  कदमों  ate  काले  पों  के  लिये  ore

 (1)  जानवरों  के  लिये  बलों  का  लाठियों  जाना  तथा

 कठ
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 ललित

 2)  जानवरों  के  पीने  के  fad ve  संबंधी  सुविधायें  उपलब्ध  कराबा 4

 (3)  पुर्जों  के  दावात  स्थल  में  सुधार ।

 (4)  उनकी  सुरक्षा  के  लिये  गाड़ियों  तथा  हथियारों
 की

 खरीद  |

 (5)  स्टाफ  भौंरों  का  निर्माण  ।

 (ii)  चिर-कैरों  के  सिए  झाधय-स्वस

 (1)  मालंधी रिस  की
 प्रसारण

 तंबा

 (2)  क्षेत्र  के  चिराग़  के  लिये  निहाले  पत्थरों  की  दोचार  का  निर्माण  ।.

 (3)  सरदार  जानवरों  के  fad  का  सुधार  ।

 (4)  खाय  बं बाध घरों को  श्रेष्ठतर  बनाना

 (9)  जल  उपलब्ध  कराना

 (6)  wee  भाव  में  प्रयोग में  लीपे  जाने  वाली  सड़के  तथा  मायने

 (7)  श्रनुबंधोन  कौर  वन्य  प्राणि  परिस्थिति  विज्ञान ।

 (8)  भाव  से  रक्षा के  उपाय ।

 (9)  लुकी  छिपो  चोरो  को  रोकथाम  करने  वाले  दल  की  स्थापना  |

 (10)  स्टाफ  प्राणी  के  लिये  मकानों  का  निर्माण ।

 (iii)
 सगर

 सच्च  इतना
 योजना

 (1)  नियमन  qat  तथा  स्टाफ़  बवारटटरों  का  निर्माण  .।

 (2)  समाप्त  का  प्राय  मगरमच्छों  के  संरक्षण  कौर  वर्धन  की  परिरक्षण  यो  तन

 बाजरे  नई  किस्म

 1541:  थी  पी०
 यं गा देव

 क्या  कवि  ate
 सिंचाई

 मंत्री  यह  बताने  की  at  करेंगे  फि  :

 (at)  क्या  हरियाणा  se  में  बजरे  की  नई  संपिलप्ट  Pra  का  पता '

 लगाया  है  ;  प्रौढ़

 मंदि  तो  क्या  उक्त  fea we  दी
 के  प्रभाव  को  रोपने  में  समय  हुई  है  ?

 छबि  site  सिचाई  मं  जलीय  में  राज्य  मंत्री  दा हन वाश  :  हरि

 यात्रा  विश्वविघालय
 hare

 एवं  संश्लिष्ट  Pres  एच  il  विकास  फरिया  गयां  हैं  ।

 (  हरियाणा  कृषि  विश्वविद्यालय  ने  रिपोर्ट  दी  है  कि  aa  तक  हुये  परीक्षणों  में  एव

 वो
 -3  या एन  एच  के  मुकाबा ने

 यह  संश्लिष्ट  किस्म  कहीं  शरिक  फफूंदारोधी  ah  हुई  है  ।
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 1242.  श्री  पी०  गंगादेवी :.  बया  कृषि  श्र  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fr:

 क्या  afr  ग्रनुसन्धान  संस्थानों  के  वैज्ञानिक  glee  sacat  पर  कम  निर्भर

 करने  के  बारे  में  परियोजना  आरम्भ  करने  की
 योजनाਂ

 बना  रहे  ;'  शौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया हैं  ?

 41. |  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ह  नींव  शरीर

 श्रीमान  ।  भारतीय  कृषि  wera  परिषद  ने
 श
 पुलिस  उर्वरकों  पर  निर्भरता  को  कम

 करने के  लिये  पश् योजनायें  aren  करने
 के  लिये  जिन्हों  तीन  वृष  अनुसंधान  संस्थानों  का  एकीक

 नहीं  किया  है  .।

 फिर  परिषद  दशकों  के  (ap  कुशल  उपयोग  के  सम्बन्ध  में  किसानों  की  शिक्षित  करवे

 कौर  जैविक  सामग्री  के  पुनरावर्तन  प्रो  dey  के  अधिक  ass  उपयोग  हारा  पोषक  तत्वों  की

 समन्वित  सप्लाई  की  एक  प्रणाली  का  विकास  करने के  लिए  एक  योजना  पर '
 कार्य  कर  रही  है  ।

 इस
 कार्य  के  लिये  70  से  अधिक  गांव  चुने  गधे  हैं  जहां  of  रूश्द  गौर  राज्यों  के  घड़ी  विभागों  तथा

 कृषि  विश्वविद्यालयों  के  सहयोग  से  विभिन्न  उर्वरक  उद्योगों  ने  पोषक  तत्व  की  समन्वित  सप्लाई

 सम्बन्धी  एक  प्रणाली  के  सम्बन्ध  में  किसानों  को  शिक्षित  करने  के  लिपे  परियोजनाओं  आरम्भ  कर

 दी  हैं

 सरकारी  प्लेटों  में  श्रनघधिफत  तौर  पर  ठहरने  पर  जुर्माना

 1243.  श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :  निर्माण  ate  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 (=)  क्या  सरकार  ने  सरकारी  फ्लैटों  में  प्रनीत  तौर  पर  ठहरने  के  लिये  लगाने

 लोरर का  fang  कया  है  ;

 (a)  यदि  नदी  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया

 तथा निर्माण  site  श्रीवास  तथा  संसदीय  art  मंत्री  के०
 :

 सामान्य  पुल  वास  को  अनधिकृत  रूप  से  कब्जे  में  रखने
 के

 लिये  अ्रतुमोदित  फार्मूले  ह  भ

 मार्कीट  लाइसेंस  फीस  ली  जा  रही  थी  ।
 1-8-1976

 से  इस  लाइसेंस  की  गणना  feet

 दिल्ली  के  सामान्य  पुलिस
 के  टाइप  रहे  से  टाईप  | है  क्वार्टरों  fari-  4.  63  रुपये  प्रति

 वर्ग  मोटर  तथा  टाईप  ४४  से  viii  तक  के  लिये  5.11  रुपये  प्रति  वर्गमीटर  प्रति  मास  की  पूल  यूनिट

 दरों  पर  की  जानी है
 1  इस  अधार  पर  टाईप  हा  से  टाईप  Iv  तक  के  लिये  पूल  मार्कीट  लाइसेंस

 पलं  मानक  लाइसेंस
 फीस

 से
 4.  66  गुना  होगी  त्था  टाईप  v  सनौर  उससे  ऊपर

 के
 टाईप  क  लिए

 गुना  होगी  ।  जहां
 तक  टाईप  का  स  बन्ध  मानक  किराया  तथा  मार्कीट  लाइसेंस  फीस  दोनों

 के  मामले में  लाइसेंस  फीस  की  करने  की  वर्तमान  पद्धति  चालू  रहेगी  ।

 2  सम्पदा  PIC HE at  द्वारा  लोक  परिसर  की  1971

 के  बधित  बेदखली  के  अन्तिम  wea  दिये  जाने  के  बाद  30  दिन  हो  जाने  के  पश्चात

 अनधिऋत  दखल कारों  से  मकन  खाली  करने/वास्तविक  बेदखली  करने  की  तारीख
 तक  पूल  मार्कीट

 लाइसेंस  फीस  का  तीन  गरना  प्रतिभास  की  दर  से  हर्जाने  वसू  न
 fea  जायेंगे  ।

 area  प  के  क्वार्टरों  के  मामले  में  वर्तमान  मार्कीट  लाइसेंस  फीस  को  ata  गना

 होंगे  ।



 1  1898  लिखित  उत्तर

 मांट्रियल  के  झोलिम्पक  खेलों  .  में  खिलाड़ियों  का

 सन्तोष  प्रवचन

 1244.  श्री एम  रॉम  गोपाल  रेडडी

 श्री  व्यालार रवि

 श्र  विनती  मिश्र

 को  एस०  एम०  बनर्जी

 श्री  राजदेव  सिह

 श्री  बिरेन्द्र  सिह  राव

 श्र  alo  के ०  चन्द्रप्पन

 श्री  भागीरथ  भवर

 श्री  नारायण  चन्द  परिवार

 क्या  समाज  कल्याण  शर  संस्कृति  मन्नो  az  बताने  की  या  फेरेगी

 (=)  wea  ल  भ्रोलम्पिस  खेलों  में  देश  खिला 1a  डियों  के  सन्तोष  जनक  प्रदर्शन  के

 या  कारण  हैं  गरीर

 सरदार  को  उस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 दिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तां  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  हरविन्द  :

 ate  मंत्रालय  ने मोल्ट्रियल खेलों खेलों
 में  MITA.  दल  ,  से  सम्बन्धित  सम्पूर्ण

 मुख्य-निर्धन  रण  रिपोर्ट  भारतीय  झोलम्पिक  संघ  तथा  airway  हाकी  संघ  से  है  झर  उसकी

 ।  प्रेरित  भारतीय  खेल  परिषद्  द्वारा  रिपोर्टों  विचार  क्र  के प्रतीक्षा  at  रहा है
 द  ही  सरकार  इस  fran  में  कार्यवाही  कर  सकेगी

 मानने  वरा  fetal  का  सामना  करना

 245.  श्री  एम०  राम  गोपाल  रेडडी  क्या  कृषि  श्र  सिंचाई  मंत्री  यहँ  बताने  कीं  कपा

 ait  किं

 क्या  माडे  बेरोक  एक्का  को
 अहमिदा

 कलकत्ता  पोर  कानपुर के

 निर्माताओं  दे  भारी  प्रतिस्पर्धा  का  सामना  करना  पड़  रहा  है ;  कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  उपचारात्मक  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 fa  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्गासाहिब  ०

 कारी  क्षेत्र  में  केवलਂ  ares  बेवरेज  ही  एक  ऐसा  एकक  है  जो  डबल  रोटी  बना  रहा  है  ग्रोवर  इसे

 गर-सरकारी  क्षेत्र  के  जहां  कही ंवे  कार्य  करते  के  साथ  प्रतिस्पर्धा  का  सामना  करना

 पड़ता है
 ।  कम्पनी  को  इन  चार  स्थानों  पर  भी  प्रतिस्पर्धा  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।.

 कम्पनी  स्थिति  से  पुर्णतया
 सजग  हज़ारों  इन  चार  एककों  के  कार्थ  के  बारे

 में  विस्तृत  श्रब्ययन  किये  गये  हैं  ।
 वितरण

 व्यवस्था  कौर  प्रचार  सम्बन्धी  उपायों  की  कौर

 विशेष  ध्यान  दिया  जा  रही  है  ।

 ि



 ह ८... 1.  Bhadra  1,  2०8
 (Seka)
 ee

 fay  आशित  ge

 1246.  | ह  चोरों  क्या  कृषि  और  fears  मंत्री  यह  aera  की  कृपा  -  करेंगे

 fer

 क्या  सरकार  किसानों  के  लिये  उचित
 हिस्सा  लित  हलों  के  निर्माण  के  धारे

 भी  विचारकर  रही है  ;  फ्लोर

 यदि  1:11  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 भात कृषि  शर  सिचाई  ste  में  उपमंत्री  प्रभु दास  तथा

 सरकार  ने  हस्तचालित  पावर  feet  की  श्रावश्यफता  स्वीकार  फरत  हुये  देश  में  इंगे  निर्माण  में

 सिये  देशी  उत्पादन  क्षमता  तयार  की  है  ।

 प्रति  वर्ष  40,000.  कमता  के  साथ  छः  यूनिट  को
 पावर  टीचरों

 के  निर्माण के
 लिये

 लाइसेंस  दिये  गये हैं  ।  देश  में  उत्पादित  पावर  टीचरों  को  ame  6  से  12  तक  के  बीच  है

 पावर टिलर  की  मुख्य
 बातें

 मकान  वितरण  में  दी  गई  हैं
 ।

 विवरण

 पांघर  टिंसल  gre  से  चलाये  जामे  घाले ट्रैक्टर  जो  विशेषकर  छोटे  तथा  मध्यम  इ्लेफी र

 के  फार्मों  के  उपयोग  कें  लिये  बनाये  तथा  किये  गये  मशीन  का  निर्माण  करना

 श्रपेक्ष  तथा
 परत  हैं  mie  इसका  मार  300  से  500  fio  प्राम  तर्के  है  ।  पावर  की  खेत

 में  erg  करने को  गति  प्रति  घंटा  से  6  fio  ato  सके  भिन्न  भिन्न  ताकि  आपरेटर  पावर

 टिलर  के  पीछे  चल  सके  ।  पावर  टिलर  गींली  ry  जुताई  खेती  में  enw,

 भूमि  समतल  करने  शरीर  प्रत्तरवर्ती  wife  फोन  कार्यों  सिये  न्पयुक्ते हैं
 ।  ये  avert

 छिड़कन ेके  प्रकीर्णक  ध  wifi 5 के  संचालन  के  उपयोग  में  भी  लिये

 जा  eee हैं  जब  यह  ढुलक क  साथ  बांघा  जाता  है  तो
 afer  घंटा  लगभग  10  से

 15
 मी

 को  प्रीतम  गति  से  चल  सकता  है  ।  ट्रेलर  के  ware  ate  सडक  पर  निर्भर  करते

 टिलर  1-2  मीटरी  टन  भार  सी  ने  जा  सकता  है  ।

 गोदावरी  बेसिन  परियोजना

 1247.  भी  war  साहिब  गोट खि डे  :  क्या  छवि  झर  सिचाई  मंत्री  ay  बताने
 की

 ar

 करेंगे  कि  ages  aT  WIHT  प्रदेश के  मुख्य  सं  क्यों
 के  बीच  गोदावरी  जल  के  बारें  में  न

 समझौते

 ने
 के  पश्चात्  महराष्ट्र  में  गोदावरी  बेसिन  में  afer  की  गई  प्रा  को  ब्योन

 aut  हैं  ?

 ऋषि  atc  सिखाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदार  नाथ
 गोदावरी  बेसिन  में

 राष्ट्र  की  4  aga  सिंचाई  प्रयोजनाओं  को  नामशः  झप  जाके  ऊपर  पैन गंग

 झोर  संजर  को  दिसम्बर  1975  में  बेसिन  ज्यों के  मुख्य  मंत्रियों के  चीज टूटे  समझौते

 शक
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 हन  ह

 योजना  orate  art  स्वी  त  किया  जा  चुका  है  ।  इन  परियोजना भों को  संक्षिप्त  विवरण  नीचे

 fear  जादा है
 लिलि  न

 परियोजना  ऋ  नाम  म्रतुानित  लाब

 रु०  में  )

 गर
 ans  a

 अपर  बंधो  3988.00  75.98

 sop  yper जयकवाडी  चरण-दो  8890.00  135.57

 3  ऊपर  पैच गंगों  8448.00  1 i  11.51

 4  मजरा  फि  2019.  35  27.80

 कोड़ों  कौर  चूहों  एवं  पर्याप्त  भण्डारण सचिघाशओं के  कारण न्गा  हग ७  दा  तिब्बत  साहिल

 1248.  थी एम  :,

 ait  भान  सिंह  भौरा

 क्या  शचि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  पायेंगे  कि  :

 क्या  कीड़ों  तथा  चूहों  ate  पर्याप्त  भण्डा  रण  सुविधाये ंके  कारण  काफी  मात्रा  में

 खाद्यान्न  क्षतिग्रस्त  हो  गया  है  ;

 यदि  तो  1975-76  में  क्षतिग्रस्त  होने  वाले  खाद्यान्नों  की  प्रतिशत  क्या  है

 दे  द

 कया  सरकार  खाद्यान्नों  फे  भण्डारण  के  wes  अरब  घ  करने  के  लिये  किसानों  को

 वित्तीय  सहायता  देने  का  निगम  किया  है
 ?

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 लब न्य गहना (श्री  भ्रण्णासाहिब

 पी०
 ह चिन्दि ) ण्

 :  आर

 (a).
 ATCA  खाद्य  केन्द्रीय  भांडागार  निगम  safe  जैत  सरकारी  गर्व  को  एजेंसियों

 oh  ewe
 as  गोदामों  में  स्टाक  को  श  छा  तर  हू  रखा  जाता  है  are  परिणाम  संम्बन्धी  उपयुक्त  तकनीक

 सी  हल्
 अपन  ई  जाती  है  जिसके  फलस्वरूप  खाद्यान्नों  की  नगण्य  क्षति  होती  यहँ  सुनिश्चित

 करने  के  लिये

 भी  सावधानी  बरती  जा  रही  है  कि  ऐसे  खाद्यान्न  जो  कि  ७ ऊब  प्रिय  पर  रखे  जाते
 हैं

 पर्यापत  निमार

 के  साथ  वर्षा  से  सुरक्षित  गोलोविन  से  डक  दिये  गये  हैं  tat  क्षति  के
 बारे  में  अखिल  भारतीय

 MAT  पर  कोई  श्रीमान  नहीं  लगाया  गया  है  ।

 इस  विभाग  दवा  त  कार्यान्वित  किय  जा  परन  सुरक्षा  झभिपानਂ  के  परवीन  बेहतर

 भण्डारण  के  लिये  छोडे
 फ

 पार  को  सात्विक  जिन  लेपा र  कहो  प्रौढ़  प्रत्य  मु  ने
 पा घार  पर

 किसानों  को  वितरित  करने  के  लिये  राज्य  सं  ne  को  लग  दिए  जानें  हैं  ।

 तमिलनाडु से  चावल

 1249.  श्रीमती  पार्वती  कृष्णन
 : :

 कया
 कौर  सिंचाई  मंत्री  यह  बतान ेने  को  कपा

 करेंगे कि  :
 क्या  तमिलनाडु  चावल  के  अपने  प्रतिकाश  स्टाक  केन्द्र  को  देसा

 ;
 शोर

 न
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 यदि  तो  atararet  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 कृषि  घर  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी०  :.  और

 (@)  तमिलनाडु  सरकार  ने  प्रारम्भ  में  केन्द्रीय  पूल  के  लिए  एक  लाख  मीटरी  टन  कुरुवई  चावल

 देने  की  पेशकश  की  थी  जिसे  भारत  सरकार  नें  स्वीकार  कर  लिया  था  ।  तमिलनाडु  सरकार  अव

 1.9  साख  मीटरी  टन  कुरुई  चावल  पौर  4.  64  लाख  मीटरी  टन  साम्बा  चावल  केन्द्रीय  पूल

 में  देना  चाहती  है  भोर  केन्द्रीय  पूल  से  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  चावल  की  अपनी  अपेक्षित

 मात्रा  लेना  चाहती है  ।  केन्द्रीय  पूल  को  टन  स्टारों  के  हस्तांतरण  करने  सम्बन्धी  शर्तों  को  श्रुति

 रूप  दिया  जा  रहा  है  ।

 wg  शौर  धान  के  सिए  मई  नीति

 1250,  थी  wae  किशोर  क्या  है|  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 fir

 द नर ~
 देश  में  गेहूं  तथा  धान  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  धपा  ये  कृषि  ay  1976-77  के  लिये

 नई  नीति  क्या  है  ;  घौर

 तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 we  or कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभु दास  :  (  प  सकी  1976-77
 ml

 fs
 ae

 r
 उपजਂ  देने  बोली के  दौरान  गेहूं  झर  चावल  का  उत्पादन  बढ़ाने  की  नीति  में  इन  फसलों  की

 जिस्मो  के  grata  क्षेत्र  उर्वरकों  के  प्रयोग  में  काफी  बढ़ोत्तरी  थी  बेहतर

 were  को  विधियां  शामिल है  ।

 चावल  की  झ्रंघिक  उपज  देने  वाली  feral  वे  sata  क्षेत्र  1975-76  में  129.

 लाख  हैक्टेयर  के  अनुमानित  स्तर  से  बढ़  कर  1976-77  में
 135

 लाख  हैक्टेयर  तथा  गेहूं  के

 भ्रन्तगंत  1975-76  में  136.6  लाख  हैक्टेयर  से  बढ़  कर  1976-77  में  140  लाख  हैक्टेयर

 हो  जाने  का  श्रीमान है  ।  1976-77  के  दौरान  कुल  36  लाख  मीटरी  टन  रासायनिक  उबर कों  की

 खपत  होने  का  विचार  जबकि  1975-76  में सभी  फसलों
 के

 28.92
 लाख  मीटरी

 टन  उबर की  खपत  हुई  थी  |

 चालू  खरीफ  मौसम  के  दौरान  सामूहिक  wafwat  की  सहायता  से  कौर  बेहतर  gare  की

 पद्धतियां  धपना  कर  समय  पर  बुवाई  करने  पूर्वी  राज्यों  में  चावल  की  सामान्य  उत्पादकता

 बढ़ाने  के  लिये  एक  राष्ट्रीय  अभियान  चलाया  गया  है  ।  उन्नत  उत्पादन  की  तकनीक  अपनाने  में

 किसानों  को  शिक्षित  करने  के  लिये  17  श्रनुसन्धा ने  केन्द्रों  में  एक  सघन  प्रशिक्षण

 क्रम  चलाया
 गया  है

 ।  गेहूं  कौर  चना  पैदा  करने  वाले
 प्रमुख  राज्यों  में  गेहू  श्रौतं  चने  की  उत्पादकता

 बढ़ाने के  लिये  1976-77  के  दौरान  एक  ऐसा  ही  अभियान  चलाने  का  प्रस्ताव  है  ।  किसानों  को

 गहन  शिक्षा  दी  जाएगी  ताकि  उन्हें  विशेषकर  कल्याण  सोना  गेहूं  की  श्रमिक  उपज  देने  वाली  किस्मों

 को  समय  पर  बुवाई  शौर  खासतौर  पर  देर  से  की  गई  बुवाई की  स्थिति  में  रुकना  निरोधी  किस्में

 oat  की  प्रा वश्य कता  से  भ्रष्ट  कराया  जा  सके  |

 घ



 1  1898  कसर

 बिहार  में  गण्डक  क्षेत्र

 1251.  श्री  नवल  किशोर सिह  क्या  कृषि  site  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क

 लियेਂ  क्या  कार्यवाही  की बिहार  में  गण्डक  कमाण्ड  क्षेत्र  से  पानी  बाहर  निकालने

 गई  है  तथा  क्या  यह  समयबद्ध है  प्यार

 यह  कार्य  कब  TH  पुरा  हो  जाएगा ?

 )  पौर  (a)  राज्य
 कृषि

 mit  सिवाय  उठाने  में  उपमंत्री  केदार  साथ

 सरकार  ने  गायक  कमाण्ड  क्षेत्र  के  लिये  जल  निकास  सुविधायें  मुहैया  करने के  लिये  47.57  करोड़

 रुपये  की  भ्र नुमा नित  लागत  पर  एक  मास्टर  ड  स्कीम  तैयार  की  है  ।  इन  कार्यों  को  तीन  चरणों

 में  पुरा  करने  का  प्रस्ताव है  ।  राज्य  सरकार से  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुए  रे  र
 ई  |

 बहरहाल इन  कार्यों  में  से  कुछ  कार्यो को  जलਂ  तालिका को  site  प्रिक  नीचा  लाने के
 लिये  तथा

 कमान  क्षेत्र  में  जल  निकास  में  सुधार  लाने  के  लिये  हाथ  में  लिया  गया  है  ।

 DDA  Scheme  for  Development  of  Rural  Areas  in  Delhi

 1252  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing  be
 pleased  to  state  :

 (8)  _  whether  Delhi  Development  Authority  has  formulated  a  scheme  for  develop-
 ment  of  rural  areas  in  Delhi ;

 (b)  ifso,the  facts  thereof  and  the  amount  of  expenditure  proposed  to  be  incurred
 by  Government  thereon  ;  an

 (c)  the  date  from  which  Government  propose  toimplement  this  scheme ?

 The  Minister  of  Works  and  Housing  and  Department  of  Parliamentary,  Affairs
 (Shri  Raghuramaiah)  :  (a)  Nosuch  scheme  has  been  prepared.

 Question  does  not  arise b)  &  (c)

 कृषि  उत्पादन  के  लिये  श्रावक  वस्तु ग्र ों  के  मलय

 1253.  थ्रो  कार  के०  सिन्हा  क्या  कृषि  wit  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 किः

 ल
 कमी  उत्पादन  ची  लिये  आवश्यक  के  मूल्य  में

 कितनी
 कमो  हुई  है  :

 कौर

 stew  कृषि  उपकरणों  तथा  wea  वस्तुझ्नों व के  दाम  घटाकर  फसानों  को

 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  प्रोत्साहित  करने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  गये  हैं
 ?

 फब  नार  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभु दास  stent  खोजों

 कीटनाशी  sheet  कौर ट्र  कृषि
 के  लिये  मुख्य  खादानों  के  मूल्य  1975  से  काफी

 कम  जहां तक  जल  तथा  बिजली का  सम्बन्ध  चाल  शल्क
 में

 राज  सहायता  पहल

 सेदी जा  रही  है  ।  प्रमुख  ब्यौरा  देते  हुये  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 उर्वरक :

 उर्वरकों के  मूल्य  पहले  से  हो  कम  हो  गये  हूँ  तथा  satay  के  मूल्यों  मैंगलोर  कमी  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  किया  गया है  ।

 63
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 Answers
 दि

 बीजों  को  मूल्य  नीति  फा  यह  सुनिश्चित  करने  के  सिये  सावधिक  |  मिण  किया  जाता है

 fe  किसानों  को  बीज  उचित  दामों  पर  उपलब्ध  है  ।

 कीटनाशी  श्र  प्रतियां  :

 स्वदेशीय  उत्पादित  कीटनाशी  श्रौषधघियों  के  लागत-ढांचे  पर  fame  रखने  के  सिये  श्रौद्योगिक

 लागतों पौर  मूल्यों  के  ब्यूरो  को  कहा  गया  है  ।

 ऋषि  :

 ट्रैक्टरों  के  मूल्यों  मैंगलोर  कमी  की  सम्भावनाओं  पर
 लगातार  विचार  किया

 जा  रहा  है  ।

 ferers ह दि दे दी क
 ee

 मादाम  मी  नाय  कुछ  प्रमुख fi  975  म॑  वर्मा न

 कलपना वटललफिश नस पण ET  SLT  a

 (wat अति  सी०

 उं रक  यूरिया  2000  1750

 See  फॉस्फेट  3905  2210

 3080  2270 Wo  एन०  पी०  (24-24-0')

 एम०  Tio ey  की  (15-15-15)  1700  1570

 एन ०  प्री ०  ao.  (17-17-17)  #590  1970

 1220  900
 म्यू  रिया

 साफ  पोटाश

 सक्का  संकर  4250  4000

 93550  8900 बाजरा  एच०

 धान  और  मध्यम  किस्म  के  1900  1800

 उच्च  राजस्थान

 शोर  nist

 2100  2000 धान--फाइन

 झींगर  प्रदेश  सहित

 उत्तरी  क्षेत्र

 12930  11930 कीटनाशी  डी०  डी०  do

 बी०  एच०  सी  ०  5800  4000

 32000  28000

 43199 मसी फर यूशन  एम
 35  42729

 335  40135  39680

 40857 41332

 फोड  56338  56168

 ह  थ  re  नला  ि

 पैकटों के  मूल्य
 में

 उत्पाद  शुल्क  शामिल  है
 ।
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 गुजरात
 में  macy  उद्योग  का  विकास

 1254,  श्री  एन०  श्रार०  बे कारिया :

 श्री  हरविन्द  एम०  पटेल  :

 क्या  कृषि  ale  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 निकलता
 सरकार  ने  पांचवीं  योजना  के  दौ  च्  गुजरात  राज्य  में  मत्स्य  उद्योग  के  fara  के

 लिये  क्या  कदम  उठाये  हैं  ;  कौर

 गुजरात  के  मिसरों  को  अपनी  मत्स्य  सम्बन्धी  गतिविधियों  के  विकास  तथा  विस्तार

 के  लिये  कया  प्रोत्साहन  दिये  गये  हैं  ?

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभ दास  :  पांचवीं  योजना

 दौरान  गुजरात  में  मत्स्य की  के  विकास  के  लिये  राज्य  सरकार  द्वारा  उठाये  गये  कदमों  में  सत्स्यकी

 बीज  यंत्री कृत  नौकाओं  का  मत्स्य की  के  लिये  आवश्यक  वस्तुभ्नों  की  विपणन

 कौर  शिक्षा  ate  प्रशिक्षण  में  सहयोगियों  की  सहायता  शामिलਂ

 700  लाख  रुपये के  पांचवीं  प्लान  परिव्यय  में  से  291  लाख  रुपये  का  प्रथम  3  वर्षो ंके  उपयोग

 किये  जाने  की  तराशा  है  ।  इसके  अलावा  अन्तिम  2  वर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  परिषद

 कृषि  पूर्वोत्तर  विकास  निगम  ate  भारतीय  कृषि  अ्रतुसन्धान  परिषद  के  लिये  266.97  लाख  रुपये

 की  कुल  सहायता  के  अतिरिक्त  262  लाख  रुपये  संस्थागत
 के

 रूप  में  प्राप्त  मुन्ना  है  ।

 गुजरात  में  aot  को  दिये  गये  प्रोत्साहन  नेराइन  डीजलਂ  बाउट-बोड़े

 लोकों  के  सुधरे  मात्स्यकी  की  आवश्यक  के  सुधारों  शादी के  लिये

 ऋणों  एवं  राज्य  सहायता  के  रूप  में  है  ।

 गुजरात  के  जिलों  में  सिचाई  सुविधाएं

 1255.  श्री  एन०  करार  बे कारिया

 श्री  श्ररविष्द  एस०  पटेल  :

 क्या  कृषि  wit  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 गुजरात  राज्य  के  राजकोट  शौर  जामनगर  जिलों  में  सिचाई  सुविधाओं  के

 मुख्य  त्रोत  कया  हूँ  ;  शर

 क्या  उन  जिलों  में  सिचाई  कार्यों  के  लिये  खालीपन  दुर  करने  का  संयंत्र  लगाने  का

 विचार  हूँ  ?

 कृषि  र  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदार  नाथ  :  राज्य  के

 राजकोट  ौर  जामनगर  जिलों  में  सिचाई  का  मुख्य  साधन  मध्यम  गौर  लघु  सिंचाई  कार्यों

 तथा  परम्परागत  खुले  कुंदों  से  होने  वाली  बहाव-सिचाई  है  ।

 (@)  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  राज्य  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।
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 गुजरात  में

 ं

 सदस्य  ग्रहण  पत्तन

 1256.  श्री  एन०  कार  बवेरिया

 att  हरविन्द  एम०  पटल

 क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गुजरात  राज्य  के  सौराष्ट्र  क्षेत्र
 में

 मत्स्य  ग्रहण  पत्तन
 के

 विकास
 की  कोई  योजना

 at

 तो  इस  संबंध
 में  went  को  क्या

 सुविधायें
 दी  जायेंगी  ?

 वेरावल  कौर कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (at  प्रभ दास

 मँगरौल  में  स्व:चालित  मात्स्यकी  बन्दरगाहों  का  विकास  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।

 इन  दोनों  स्थलों  पर  मात्स्यकी  तटवर्तीय  सुविचारों  जलयानों  रानी  के  विकास  हेतु

 एक  समेकित  विकास  कार्यक्रम  के  लिये  विश्व  बैंक  के  सामने  एक  प्रस्ताव  रखा  गया है  ।

 4  मीटर  तक  खींचने  वाले  जला यानों  को  चलाने  के  लिये  quae  मात्स्याकी  की

 बन्दरगाह  को  विकसित  करने  का  प्रस्ताव  रखा  गया  बंदरगाह  की  कुल  तटीय  लम्बाई

 1430  मीटर  होगी  जिस  में  14  मीटर  की  लम्बाई  वाली  550  यंत्री दत  नौकाओं  तथा  23

 मीटर  की  लम्बाई  वाली  11  गहन  समुद्र  जलयानों  को  चलाने  की  व्यवस्था  होगी

 मात्स्यकी  बन्दरगाह  2.  5  मीटर  की  है  तथा  उतरने  के  स्थान  की  लम्बाई

 458  मीटर  होगी  यह  11  से  15  मीटर  लम्बाई  वाली  250  यंत्री कृत  नौकाओ ंके  EE CIG]

 के  योग्यਂ  होगी  दोनों  बन्दरगाहों  पर  तटवर्ती  संविधानों  में  नीलामी  हालों  ह वबकशाप ों श  संयत्रों

 शीतागारों  हिंदीकरण  संयंत्रों  शादी  की  सुविधायें  शामिल  हैं  ।  वेरावल  में  एक  अतिरिक्त  पोत

 निर्माण  का  कारखाना  होगा  ।

 fara  सहायता  कार्यक्रम  के  aia  कर्नाटक  में  डेरी  प्रयोजन

 1257.  श्री  के०  लक प्पा  क्या  कृषि  are  सिंचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  दू  पा  करेंगे  कि

 कर्नाटक  राज्य  में  विश्व  सहायता  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  एक  डेरी  स्थापित  करने  के  लिये

 क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 क्या  तुमकुर  af  पिछड़े  जिलों  में  डेरी  काय  क्रम  को  लागू  करने  के  लिए  क्लासिक  राज्य

 में  कोई  काय  शुरू  किया  गया  ौर

 यदि  तो  उसमें  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभ दास  :  कर्नाटक में  समेकित  पशु

 एवं  डेरी  परियोजना  विश्व  बैंक  से  प्राप्त  वित्तीय  सहायता  तथा  50.  9  करोड़  रु०  के  वित्तीय  परिव्यय

 से  6  पहले  प्रारम्भ  की  गई  थी  ।  स्तरीय  डेरी  विकास  निगमों  के  अतिरिक्त  295  डेरी  सहकारी

 परजीवियों  के  गठन  से  परियोजना  के  अधीन  प्रगति  को  गई  है  ।  उस  समय  उब  पोशीदा  तारों  तथा  दुग्ध

 संघों  के  लिए  कुछ  स्टाफ़  नियुक्त  किया  तभी  क्षेत्रीय  कोंचा  रियों  के  लिए  परियोजना  के  श्रन्तगत

 प्रायोजित  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  आयोजित  किया  गया  |  दुग्ध  का  काय  कुछ  क्षेत्रों  में  काफ़ी  सुधर  गया  है  ।
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 जी  हां  ।  केवल  तुमकुर  जिले  में  ही  40  डेरी  सहकारी  समितियां  बनाई
 गई  हैं

 तथा  स्वास्थ्य  सुधार  जैसे  अन्य  खादानों  सहित  मवेशियों  के  आहार  की  सप्लाई  के  लिए  कदम  उठाए  जा

 रहे  हूँ  ।  सलीम  गर्भाधान  का  काम  पहले  से  ही  श्री  रम्भ  किया  जा  चुका  है  तथा  20  वीर्योधान  कराने  वालों

 गो  इस  क्षेत्र  में  प्रशिक्षित  किया  गया  किसानों  को  प्रशिक्षण  देना  पहले  से  ही  प्रारम्भ  कर  दिया  गया  है  |

 awa  में  al  से  काम  लिया  जाना

 1258.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि

 क्या  पशतूनों  पर  करता  निवारण  समिति  या  feet  ora  संस्था  ने  यह  सुझाव  दिया
 है

 कि

 urate  सकस  में  काम  न  लिया  अ्रौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभ दास  पटल )  प्रौढ़  जी  हा ं।

 पशु  कल्याण  मण्डल  मद्रास  से  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  ह  जिस  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।

 कृषि  उत्पादन  के  लिए  ऋण

 1259.  श्री  राम  सहाय  पाण्डे  :  क्या  कृषि  शौर  सिंचाई  मन्त्री  यह  बता  ने  की  टपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 सरकार

 का  विचार  वर्ष  1976-77  के
 दौरान  देश

 में  कृषि  उत्पादन  बढ़ाने के  लिए

 बड़ी  राशि  के  ऋण  देने  का  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं
 ?

 कृषि  कौर  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  meta  जी  नहीं  ।  सरकार

 का  स्वयं गईं  1976-77  के  दौरान देश  में  फ़ाम  उत्पादन  बढाने  के  लिए  बड़े  ऋण  देने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 awl श 1976-77  में  सहकारी  ऋण  संस्थानों  तथा  वाणिज्यिक  बैंकों  फ़ाम  उत्पादन  के  लिए

 अ्रधिक  ऋण  प्रदान  करने  की  आशा  की  जाती  है  ।

 वर्ष  1976-77  के  दौरान  सहकारी  ऋण  संस्थानों  दारा  फ़ाम  उत्पादन  के  लिए  ऋण

 दिए  जाने के  नियत  लक्ष्य  नीचे  दिए  गए  हैं

 अल्प  कालीन  ऋण  1160  करोड़  रुपए
 मध्य  कालीन  ऋण  82,  63  करोड़  रुपए
 दिन  कालीन  ऋण  284.  45  करोड़  रुपए

 तथापि  वाणिज्यिक  cats  लिए  कोई  विशेष  may  नियत  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 भारी  जल  भण्डारों  का  उपयोग  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता

 1260.  श्री  राम  सहाय  पाण्डे  :  क्या  कृषि  और  सिचाई  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  में  भारी  जल  भंड SUNT  रों  का  उपयोग  करने  के  लिए  केन्द्र

 से  सहायता  मांगी  कौर
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 यदि  हां  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 wie  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदार  नाथ  हां  ।

 मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  कुछ  सिचाई  स्कीमों  के  लिए  केन्द्र  से  अ्रतिरिक्त  सहायता  के  लिए  अनुरोध  किया  है  ।

 1976-77  के  दौरान  राज्यों  जिनमें  मध्य  प्रदेश  भी  शामिल  पति  रिक्त  केन्द्र य

 सहायता  दिए  जाने के  बारे  में  प्रभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  ।

 सामाजिक  सेवा  को  कालेज  शिक्षा  का  भिन्न  रंग  बनाना

 1261.  श्री  राम  सहाय  पाडे  क्या  frat,  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  युवा  सेवायों  के  महानिदेशक  ने  सरकार  से  आग्रह  किया  है  कि  सामाजिक  सवा  को

 कालेज  शिक्षा  पर  एक  अभिन्न  रंग  बनाया  जाना  भ्र ौर

 यदि  at,  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 दिक्षा  शौर  समाज  कत्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  डी०  पी०

 att  ,  युवक  सेवा  के  महानिदेशक  सहित  अनेक  व्यक्तियों  का  यह  श्रीमती  है  कि  राष्ट्रीय  सेवा

 योजना  सम्बन्धी  कार्यकलापों  की  विश्वविद्यालयों  कौर  कालेजों  के  पाठ्यचर्या  भ्रध्ययन  के  कार्यक्रम  से

 समा कलित  कर  देना  चाहिए  ।  इन  सुझावों  को  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  ध्यान में  लाया  गया

 जो  अपने  विषय  पैनलों  के  परामर्श  से  प्रस्ताव  की  जांच  कर  रहा

 हज़रत  श्वास  बोड़

 1262.  श्री  प्रसन्न भाई  मेहता  :  क्या  निर्माण  और  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  ear  करेंगे  कि

 के  लिए  गजरा निधन  वीं  आर  य
 मध्यम  ay  h  NUN  de  त  mara  बोर्ड  ने  कब  तक ६  तने  मकान

 बनाए  हैं

 क्या
 गुजरात

 राज्य  में  गन्दी  बस्तियों  के  निवासियों  को  श्रीवास  के  लिए  तक  कोई

 सहायता  नहीं  दी  गई  1

 इसकी  प्रगति  में  तेजी  लाने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही  कौर

 क्या  केन्द्रीय सरकार  गुजरात  श्रीवास  बाद  के  पुनर्गठन के  प्रश्न  पर  भी  विचार  कर

 रही

 निर्माण  शौर  आवास  तथा  संसदीय  कार्प  मंत्री  के०
 :  गौर

 गुजरात  सरकार  से  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  होने  पर  ह  सभा  पटल  पर

 रख  दिया  जाएगा  ।
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 a  ere  का टीटी ट गए Ne  ee  rs

 गुजरात  श्वास  बोड़ें  सहित  राज्यों  के  प्रवास  बाड़  सांविधिक  निकाय  हूं  जी

 सरकारों  द्वारा  दरपन  अधिनियमों के  अधीन  स्थापित  किए  गए  हैं  ।  उसी  तरह  इन  बोर्डों  क

 कार्यरत  तथा  उनक  काय  राज्य  सरकारों  की  उन  सा विधियों  दवारा  निर्धारित  किए  जाते  हैं

 जिनक  श्रन्तगंत  वे  स्थापित  किए  जाते  हूं  ।

 पति  कौर  निपटान  महानिदेशालय  में  wee  कम  करने  को  योजना

 1263.  श्री  प्रसन्न भाई  मेहता  क्या  पूर्ति  श्योर  पुन  स  मन्त्री  यह  बताने की  पा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सतकंता  आयोग  ने
 ति

 अ्रौर  निपटान
 MENA  SUEY

 में  भ्रष्टाचार  वन

 करने  तथा  इसकी  TIATTTST  एवं  वरण रट ठा  न्यास  तौर  प्र  ET  रखने  वे  ल्थिएव  पांच-रीवां

 योजना  प्रेम  की  थी

 उन्हें  क्रियान्वित  करने  के  लिये  क्या व  दम  उठाये गये  थे

 प्रस्तावित  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  कौर

 उक्त  योजना  की  क्रियान्विति  के  बाद  इस  fain  में  भ्रष्टाचार  वि  स  हद  तव  दूर  हुमा  है
 ?

 पति  शौर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ato  बेंकटरवामी  )  :  केन्द्रीय  aaa

 आयोग  ने  प्रशा सन  में  सत्यनिष्ठा  बनाये  के  लिये  कुछ  सिफ़ारिशें  की  feat  से  समाचार  पन्नों  में

 निम्नलिखित  5  सिफ़ारिशों  को  मुख्य  रूप  से  छापा  गया  है

 (1)  टेंडरों  के  बारे  में  निर्णय  निविदा  समितियों  द्वारा  ही  लिये  जाये

 (2)  क्रय-स्कंध  के  साथ  जन-सम्यक  को  कम  किया

 (3)  निरीक्षण  में  भ्रष्टाचार  को  टूर  करने  के  लिये  दोहरी  निरीक्षण  पद्धति  शरू  की

 )  पूरी  तथा  निपटान  महानिदेशालय  के  अधिका  रियों  को  निरीक्षण-दरों  के  शरीर  पर

 ठेकेदारों  द्वारा  गये  वाहनों  तथा  अन्य  मुफ्त  निवास  तथा  भोजन  इरादी  सुविचारों

 के  उपयोग से  दुर  रहना  चाहिये

 (5)  पूर्ति  तथा  निपटान  महानिदेशालय  में  सकता  शार  संगठन  को  मत  बनाया  जाये  |

 से  इस  विभाग  में  रिपोर्ट  की  जांच-पड़ताल  करके  न्म्निल्खित  निष्कर्ष  fea

 गये  हैं

 भाग  के  अन्तर्गत  मद  (2),  (3),  (4)  गौर  पहले  ही  स्वीकार  व  र  लिया

 गया  है  ।  कौर  सतकंता  संगठन
 को मजबूत  करने  के  fea  कुछ  अतिरिक्त  मदों  की  मंजूरी  भी  दे

 गई
 कुछ  तन्य

 व्यावहारिक
 प्रक्रिया  सम्बन्धी  परिवर्तनों  को  अपनाने  पर  भी  विचार  क्या  जा  रहटा है

 है
 ।  इस

 संगठन  में  कार्य  में  उत्तरोत्तर  सुधार  के  बारे  में  परिसर तपना  की  ज्  रही  है  कौर  उस  पर  fara  रखी

 जा  रही है  ।

 गुजरात  में  समुद्री  लुदिन  के  कारण  बार  हुए  व्यतीत

 1264.  श्री  प्रसन् भाई  मेहता  क्या  निर्माण  शर  श्रीवास  मन्त्री  यह  बतलाने की  छपा  करेंगे कि
 जम  1976  में  गुजरात  में  समुद्री  तूफ़ान क्या  क  क ेग

 19/0  on!  ह
 र  तथा  भारी  बर्षा  के  कारण  बहुत  से

 लोग  बेघर  हो  गये
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 यदि  तो  क्या  वे  लोग  फ़िर  से  अपने  घर  नहीं  बना  सके
 हैं  कौर  श्रभी  तक

 बेघर  कौर

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  उन  लोगों  को  अ्राश्रय  प्रदान  करने  का  काम  अपने  हाथ  में  लिया है  ?

 निर्माण  कौर  श्रावास  तथा  संसदीय  ara  मंत्री  Fo  रघुरामेण गुजरात  सरकार

 से  प्राप्त  सूचना  के  भ्रनुसार  समुद्री  तूफ़ान  तथा  भारी  वर्षा  के  कारण  12,827  मकान  तथा

 19,592  झोपड़ियां  गिर  गई  तथा  48084  मकान  कौर  82,205  झोपड़ियों  को  क्षति  पहुंची  ।  राज्य

 सरकार  के  पास  इसके  बारे  में  कोई  रिपोर्ट  नहीं  है  कि  कितने  भ्रामक  बेघर  हो  गए  हैं  ।

 तथा  गुजरात  सरकार  प्रभावित  व्यक्तियों  को  झोंपड़ी  बनाने  के  लिए  700

 रुपये  तथा  मरम्मत  करने  के  लिए  250  रुपये  तक  की  दर  से  सहायता  अनुदान  दे  रही  है  ।  इसके  अतिरिक्त

 मकान  के  पुर्ननिर्माण  अथवा  मरम्मत  के  लिए  5,  000/-  रुपये  प्रति  मका
 न

 के  हिसाब  से  ऋण  उपलब्ध  है  ।

 भूमिगत  कौर  सतही  पानी  वाले  क्षेत्रों  में  खद्य  उत्पादन  परियोजनाएं

 1265.  डा०  के०  एल०  क्या  कृषि  शौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि  :

 सिंचाई  कार्यों  तथा  उर्वरकों  ग्रोवर  खाद्यान्नों  के  श्रायात  पर  प्रतिवर्ष
 श्रीमती

 कितनी

 धनराशि  खर्च  की  जाती  है

 गत  10  वर्षों  में  प्रत्येक  वह  कितने  खाद्यान्न  की  कमी  रही  ;  शौर

 क्या  जिन  क्षेत्रो  में  भूमिगत  कौर  सतही  पानी  बहुतायत  में  उपलब्ध  है श्रौर  निर्माण  लागत

 बहुत  कम  है,उन  क्षेत्रों  में  परियोजनाएं  प्रारम्भ  करके  इस  कमी  को  दूर  किया  जा  सकता  विशेषकर  sa

 यह  कमी  वर्षा  न  होने  के  कारण  उत्पन्न  होती  है  ।

 कृषि  र  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रदान  :  तथा  जानकारी

 संलग्न  विवरण  1  कौर  2  में  दी  गई  है  ।  में  रखे  गये  ।  देखिए  wae  टी०  111  84/76]

 जी  हां  ।  निस्सन्देह  sf  उत्पादन  बढाने  में  सिचाई  एक  महत्वपूर्ण  तत्व  है  भ्र ौर  देश  के

 विभिन्न  क्षेत्रों  में  सिचाई  के  लिये  उपलब्ध  सतही  कौर  भूमिगत  जल  संसाधनों  के  विकास  के  लिये  भरसक

 प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  के  लिये  स्थानों  का  चुनाव  करने  सम्बन्धी  मानदण्ड

 1266.  श्री  विभूति  मिश्र  :  क्या  समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार का  ध्यान  14  1976
 के  एक  स्थानीय  दैनिक  में

 16
 मोर  सेंट्रल  स्कूल्स

 दिस  पस ईयर  वर्ष  16  शौर  केन्द्रीय  विद्यालय )  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  र  दिलाया  गया

 यदि  तो  इन  16  स्कूलों  के  लिये  स्थानों  का  चुनाव  करने  के  लिए  क्या  मानदण्ड

 अ्रपनाये  गये  कौर

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  के  प्रत्येक  जिले  में  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  का

 शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  डी०  पी०  :

 जी  हां  ।  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  का  इस  वर्ष  निम्नलिखित  स्थानों  पर  केन्द्रीय  स्कूल  खोलने
 का

 विचार है  :--

 रक्षा  क्षेत्र  में  :

 1.  डिन जन  )
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 जम्मू  तथा

 हैप्पी  वेली

 न्यू  कट  प्रदेश

 गुरदासपुर  are  )

 6  जालन्धर  काट  )

 «  अ्रमापुर  (  उत्तर

 8  कोचीन

 सिविल  क्षेत्र
 म

 छह
 गंगटोक  )

 2.  देवास  प्रदेश )

 3.  मुगल  सराय

 4.  वजीरपुर  area  रोड

 5.  भारतीय  विज्ञान  संस्थान  )  seat  करा यक डी

 6.  कोलीवाडा  बम्बई  राष्ट्र  )

 अध  सैनिक  स्थानो  पर

 1.  जम्मू  करार  पी०  एफ़० )

 2.  लाकरा  राइफल्स  कैम्पस )

 सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  में  .

 जि
 1.  बोगाई  गांव  पेट्रोकेमिकल्स  लिमिटेड

 2.  कारोबार  लोहा  धात  परियोजना

 3.  सारनी  प्रदेश  पश्चिमी  कोलफ़ील्ड्स  लिमिटेड

 (1)  1976-77  14
 नए  केन्द्रीय  स्कूल  खोलने  की  बजट  व्यवस्था  है  जिनमें  से  8

 स्कूल  रक्षा  क्षेत्र  2  केन्द्रीय  aren  पुलिस  बोसे  तथा  wer  wet  सैनिक  स्थानों  में  झ्र ौर  4
 असैनिक

 क्षेत्रों  में  जाने हैं
 ।  इसके

 सिविल  क्षेत्र  में  जिन
 2  स्कूलों की  व्यवस्था  1975-76  के  लिए

 की  गई  थी  उन्हें  वास्तव  में  1976-77  में  खोल  दिया  गया  है  ।

 (IL)  रक्षा  मन्त्रालय  ने  ऐसे  स्थानों  की  एक  वरीयता  सुची  का  सूझाव  दिया  है  जिनमें  प्रत्येक

 वर्ष  रक्षा  क्षेत्र  स्कूल  खोले  जाते  हैं  ।  इस  सूची  में  बताए  गए  क्रमानुसार  स्कूल  खोले  जाते  हैं  बशर्तें  कि
 अस्थायी  MATA  स्थान  जहां  जरूरी  हो  जैसी  भौतिक  सुविधाएं  तथा  व्यावहारिक  स्कूल  के  लिये

 पर्याप्त  संख्या  में  बच्चे  हों  ।

 (111)  इसी  प्रकार  से  गृह  मन्त्रालय  ने  दो  ऐसे  स्थान  बताए  हैं  जहां  स्कूल  a  सैनिक  स्थानों

 में  खोले  जाने  चाहिएं  ।
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 (IV)  सिविल  क्षेत्र  के  स्कूलों  के  लिये  स्थान  का  केन्द्रीय  सरकार बे  ऐरे  क्मंचारियीं

 की  संख्या  जिनका  स्थानान्तरण  बार  बार  होता  रहता  है  दाखिल  लेने  वाले  उनके  बच्चे  की

 तथा  स्कूल  के  भवन  के  लिए  भौतिक  सुविधाओं  की  उपलब्धता  के  आधार  पर  किया  जाता  है  ।

 (V)  विद्यालय  भारत  सरकार  के  उन  सावे  जनक  क्षेत्र  के  उद्यमों  में  भी  खोलें  जाते  हैं  जो  अखिल

 भारतीय  अधार  पर  अरपना  स्टाफ़  भर्ती  करते  हैं  कौर  जो  एक  कल्याण  के  उपाय  के  रूप  में  अपने  कम  चा रियों

 के  बच्चों  को  समा न  स्तर  के  श्रनुसा र  शिक्षा  देना  चाहते  हैं  ये  उद्यम  झपने  अपने  क्षेत्रों  में  स्कूल  खोलने  तथा

 स्थापित  स्कूलों  को  चलाने  का  सा  रा  वहन  करते  हैं  |

 जिन  स्थानों  पर  स्थानान्तरण  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारी  बड़ी  संख्या  में  रहते  हैं  वहां

 केन्द्रीय  स्कूल  निर्धारित  मा  नदियों  भ्र ौर  धन  की  उपलब्धता  की  शर्तें  पर  ही  खोले  जायेंगे  |

 वसूली  का  लक्ष्य  कम  करने  श्र  बोनस  व्यवस्था  समाप्त  करेने

 के  लिए  पंजाब  का  श्रीराम

 1267.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  कया  कृषि  शर  सिचाई  मन्त्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  पजाब  सरकार  ने  राज्य  में  अनाज  वसूली  के  लक्ष्य  को  बम  करने  के  लिए  केन्द्र  से

 अनुरोध  किया  है  ;

 यदि  तो  क्या  केन्द्र  से  यह  भी  अवरोधक  बि
 या  गया  है  कि  गेहूं पर  बोनस  के  भुगतान  की

 व्यवस्था  समाप्त  कर  दी  कौर

 इस  बारे  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अण्णा  साहेब  पी०  :  से

 पंजाब  सरकार
 ने

 गेहूं  के  वसूली  लक्ष्य  से  कटौती  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  था
 ।

 यह  भी  कहा  गया  है
 कि

 बोनस  की  हकदारी  को  केन्द्रीय  पुल  के  लिए  वसूली,श्रंशदान  के  feat  ga  निर्धारित  लक्ष्य  के  साथ  नहीं

 जोड़ा  जाए  ।  क्योंकि  अधिक  से  अधिक  वसूली  करने  के  लिए  बोनस  की  मौजूदा  प्रणाली  भ्रमित  प्रेरक  है

 इसलिए  इस  को  भी  परिवर्तन  न  करने  का  निर्णय  किया  गया
 ।

 पश्चिम  बंगाल  में  मंगेशवरी  नदी  के  तटबंधों  का  निर्माण

 1269.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  कया  की  और  सिंचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 {
 \  कपा  सरकार  को  पता  हैं  कि  निचली  दामोदर  घाटी  योज़ना  के  ग्रेग  के

 स्प  में  पश्चिम

 बंगाल  में
 मुंडेश्वरी  नदी  के  दोनों  कौर  तटबन्धो  के  निर्माण  से  सैकड़ो  गांवਂ  नष्ट  होंगे

 क्या  इन  गांवों  के  प्रभावित  लोग  किसी  मुआवजे  के  हकदार  आर

 (7)  FAT  सरकार  ने  दामोदर  तथा  रूप-नारायण  जैसी  नदियों  को  बाँधने  we  मोड़ने  तथा

 डी०  बी०  सी
 क्षेत्र  में  कौर  अधिक  बांधो  के  निर्माण  जैसी  बे कट् पिक  योजना  पर  विचार  किया  है  ?

 कृषि  श्र  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदार  नाथ  से  पश्चिम  बंगालਂ

 फन सरकार  ने  लौटकर  दामोदर  क्षेत्र  में  weir  विकास  व्यवस्था  सुधार  के  लिए  एक  व्यापक  रकम  तैयार  की
 हू

 72



 23
 1976  लिखित

 उत्तर

 जिसमें  नहरों  के  निर्माण  द्वारा  रमता  चैनल  की  लोअर  को  चालू  इसके

 दक्षिण  तट  पर  इसकी  भ्र सुरक्षित  लम्बाई  म  बढ़े  तट बन्ध  का  निर्माण  aaa  से  नाचे  की  कौर

 दामोदर  नंदी  के  दक्षिण  तट  पर  बाढ़  तट बन्ध  का  निर्माण  मुन्देश्बरी  नदी  के  दाना  किनारों  पर  बाढ़

 तट बन्ध  का  निर्माण  द्वारकेश्वर  नदीं  के  दोनों  किनारों  पर  बाढ़  तट बन्ध  का  निर्माण  करना  रोक

 वर्तमान  तटबंधों  को  ऊंचा  कौर  सूद  करके  रूपनारायण  की  प्रवाह  क्षमता  को  बढ़ाना  शामिल  है  |

 इस  समग्र  स्कीम  को  गह  अध्ययनों  के  प्यार  सभी  सम्बद्ध  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  हु  जिस्में  वे

 सुझाव  भो  शामिल  हैं  जो  माननीय  सदस्य  ने  दिए  थे  ,  त  किया  vars  |  मुंडेश्वरी  तट बन्ध  बड़ी  मात्रा

 में  पानो  को  बाहर  जाने  से  रोकेंगे  को  नदी  के  दानों  किनारों  से  बाहर  त्र  आता  है  प्रौढ़  बरबादी  का  कारण

 बनता  इसमें  शक  नहीं  है  कि  उन  गांवों  में  जो  नदीं  ale  तटबंधों  के  बीच  में  पड़ते  बाढ़  आने  की

 सम्भावना  बनो  रहेगी  ।  यह  फैसला  करना  राज्य  सरकार  का  काम  है  कि  कया  ये  लोगਂ  क्सी  मुआवजे  के

 हकदार  हैं  या  क्योकि  बाढ़  नियन्त्रण  स्कीमों  का  आयोजन  करने  तथा  उनको  कार्यान्वित  करने  का

 उत्तरदायित्व  राज्य  सरकार  का  है  ।

 सिचाई  में  पिछड
 हुए

 राज्य

 1270  थ्रो  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 श्री  चन्द्र  खर  fag :

 क्या  कृषि  wiz  सिचाई  मनत  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (#)  कितने  राज्य  निर्धारित  सिंचाई  लक्ष्य  से  भी  ar  बढ़े

 कितने  राज्य  सिचाई  में  पिछड़  हुए  हजार

 विशेषतः  पश्चिम  मध्य  प्रदेश  सारी  राजस्थान  के  सन्देश

 में  ग्राम  पुरी  की  जाने  बाली  छनाई  परियोजनाएं  पूरी  करने  के  लिए  सरकार ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 afi
 कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदार  नाथ  :  झोर  .  सिचाई  के

 राज्य  वार  लक्ष्य  प्रति  वर्ष  ,  पं  वर्षीय  योजना  की  अवधि  के  लिए  निर्धारित  कुल  लक्ष्यों  के  ढा  चे  के  grata

 कौर  साधनों  को  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रख  कर  निर्धारित  किए  जाते  1976-77  के  वर्ष  के  लिए

 मध्यम  श्रीधर  लगे  सिंचाई  स्कीमों  के  जरिए  2  मिलियन  हेक्टेयर  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ।

 इस  समय  यह  बताना  सम्भव  नहीं  हैं  कि  कितने  राज्य  उनके  लिए  निर्धारित  लक्ष्यों  से  आगे  बढ़  जाएंगे  या

 पिछड़  जाएंगे  ।  फिर  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  भरसक  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।

 (7)  सिचाई
 राज्य  है  att  सिचाई  परियोजनाओं  का  कार्यान्वयन

 वित्त  पोषण  राज्य  सरकारों  द्वारा  अ्रपनी  विकास  योजनाओं  के  seta  किया  जाता  राज्य  सरकारों  से

 arena
 किया  गया

 है
 कि  वे  उन  स्कीमों  के  लिए  ,  faq  फर  काम  चल  रहा  आवश्यक  धनराशि  शृंगार  अन्य

 निवेशों  की  व्यवस्था  कर  ताकि  उन्हें  जितनी  जल्दी  हो  सकें  पुरा  किया  जा  सके  ।  1975-76  में  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  राजस्थान  कौर  पश्चिम  बेंगाल  की  कुछ  एसी  चुनी  हुई  परियोजनाओं  के

 जिन  पर  पहले  से  काम  चल  रही  15  करोड़  रुपए  की
 भ्रमरी  योजना

 सहायता  की  SL ALQT  की
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 ग्रामीण  रोजगार  के  लिए  द्रुत  कार्यक्रम

 1271.  श्री  सोमनाथ  wet  :  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  rag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ग्रामीण  रोजगार के  लिए  ट्रक  काय  क्रम  की  मूख्य  बातें  क्या

 पये योजनाएं  कब  से  लागू

 अव  तक  क्या  ऋतिक  ate  वित्तीय  लाभ  हुए  झोर

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बे  रोजगारी  की  समस्या  पर  इन  योजनाओं  का  FAT  प्रभाव  पड़ा  है
 ?

 ate
 wie

 सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज़  :  रोजगार  की

 त्वरित  योजना
 "

 का  मुख्य  उद्देश्य  श्रम  प्रधान  कार्य  परियोजनाओं कें  कार्यान्वयन  के  माध्यम  से  प्रत्येक

 में  10  महोना  के  aaa  से  1,000  व्यक्तियों  के  लिए  रोजगार  प्रदान  करना  था  जिसके  फलस्वरूप

 परिसम्पत्तियों  का  सुजन  हश्र  ।

 यह  योजना  1971 से  मार्च  ,
 1974

 तक
 कार्यान्वित  की  गई  थी  ।  इसे  1-  4-1  974

 से  बन्द  कर  दिया  गया  था  ।

 इस  कार्यक्रम  के  ग्रन्तगंत  3  वर्षों  (1971-74)  में
 किया  गया  कुल  व्यय  125.  38

 करोड़  रुपए  था  जिससे  31.53  करोड़  श्रम  दिनों  का  रोजगार प  दा  किया  गया  था  ।  रोजगार  प्रदानਂ

 करने  के  ग्रहों  इस  योजना  ने  विकास  हेत  आधारभूत  ढाचे  का  निर्माण  किया  है  ।  सिंचाई  के  अस्तगत

 142,604  हैक्टेयर  भूमि  लाई  गई  थी  |  18,672  हेक्टयर  भूमि  को  कृषि  योग्य  बनाया  गधा  वन

 रोपण  के  अंतगर्त  37,095  हैक्टेयर  कमी  कौर  भू-संरक्षण  के  भ्रन्तंगंत  26,228  हैक्टेयर  कमी  लाई

 गई  थी  ।  72,375  किलोमीटर  तक  सड़को  का  निर्माण  किया  गया  था  |

 ग्राम  रोजगार  की  त्वरित  योजना  के  कार्यान्वयन  में  किए  गए  अनुसन्धान  अ्रध्ययनों  से  पता

 चला  कि  श्रमिको  ने  ग्राम  रोजगार  की  स्वस्ति  योजना  के  माध्यम  से  रोजगार  तथा  राय  का  वास्तविक

 पोत  ढंड  निकाला  |

 कृषि  संबंधों  से  सम्बन्धित  बल  की  सिफारिशें

 1272.  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  योजना  आयोग  के  सम्बन्धों
 से  सम्बन्धित  कृतिक  बल  फलों )  ने

 1973  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  we  तक  क्या  काय  वाही  की  गई
 |

 उस  कार्यवाही  के  क्या  वास्तविक  परिणाम  निकले  हैं

 क्या  सरकार  भूमि  सुधार  उपायों  की  प्रगति  से  सन्तुष्ट  भ्र ौर

 दि  तो  धीमी  प्रगति  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 |  शौर  सिंचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभु दास  )  —~aTAT  आयोग

 द्वारा  स्थापित  किए  गए  कृषि  सम्बन्धों  पर  कृतिक  दल  की  fer  पांचवीं  प  वर्षीय  योजना  के  प्रलेख

 के  मसा दे  में  शामिल  किए  गए  भूमि  सुधार  सम्बन्धी  नीति  के  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  का  आधार  है  ।  सारे  देश
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 लिखित  उत्तर य  1898  )

 में  पट्टेदारों  के  कानून  अधिकांश  रूप  से  राष्ट्रीय  नति  के  अनसार  बनाये  जा  रहे  हैं  ।  सभी  राज्यो  ने  इस

 संबंधों  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  निर्धन रत  सागंदर्शी  सिंद्ध/न्तों  के  अ्रतुसार  लगान  कों  नियमित  करने  के

 लिए कानून  बना  लिए  अर्थात्  लगान  में  अधिकतम  दर
 कुल

 उत्पाद  के  1/5  से  1
 [4

 4  तक  से  अधिक  नहीं

 होनी  चाहिए  ।  शौर  त्रों  प्रदेश के  असरार  क्षेत्र  मे ंलगान  की  दर

 कुछ  ग्रीक  हू  ।  देश  के  एक  दर्जन  से  ग्रसित  राज्यों  ने  काश्तकारों  का  कब्जे  की  भूमि  पर  काश्तकारों  को

 स्वामित्व  के  अधिकार  प्रदान  करने  के  लिए  कानूनी  उपाय  पहले  ही  पुरे  कर  लिये  हैं  ।  अन्य  कई  राज्यों  में

 काश्तकारों  को  अपनी  वैयक्तिक  खेती  के  श्रन्तगंत  की  भूमि  के  सम्बन्ध  में  स्वामित्व  के  अधिकार  खरीदने

 के  लिये  झ्र नुम ति  देने  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  अधिकांश  राज्यों  में  भूस्वामियों  द्वारा  वैयक्तिक  खेती  के

 लिए  भूमि  वापिस  लेने
 का  अधिकार  समाप्त

 हो
 गया  है  ।  इन  कानूनो ंके  क्रियान्वयन  के  लिए  काफी

 प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 तदनुसार  श्री  त  क  देश के के  सब  राज्यों  उ जहां  जोत  की  गप्रधिकतम  सोमा  के  उपायों  को  शरू

 करने  को  आवश्यकता  वैधानिक  उपबन्ध  बना  fay  ये  कानून  काफी  गति  से  क्रियान्वित  किए  जा

 रहे  हैं  ।  जोत  को  अधिकतम  सोमा  के  जो  राष्ट्रीय  मार्ग दशी  feasts  अनसार  बनाये  गये  हैं

 क्रियान्क्य  के  फलस्वरूप  22  लाख  एकड़  से  अधिक  भूमि  फालतू  घोषित  की  गई  हैं  ।  इस  भूमि में  से

 13  लाख  एकड़  से  अधिक  भि  राज्यों  ने  अपने  अधिकार में  लेली  fas  से  8  लाख  एकड़  से  अ्रधिक

 भूमि  भूमिहीन  कृषि  मजदूरी  mit  wea  पात्र  व्यक्तियों  को  बांटी  गई  ह  यह  कार्य  झ्र भी  जारी

 अ्रधिकारों  का  रिकार्ड  तैयार  करने  पर  प८्टेदारी के के
 सुधार  का  क्रियान्वयन  तेजी  से  होगा

 ग्र धि कारो ंके  रिकार्ड  देश  के  अधिकांश  स्थानों  में  पर  इनमें  आसामी  काश्तकारों

 बटाईदारों  are  भूमि  के  अरन्य  असुरक्षित  arent  के  अधिकार  भिन्न  भिन्न  प्रकार  से  दिखाये  गए  हैं  ।  इन

 वर्गों  के  भ  धारियों  के  हितो  के  प्राधिकार  fears  में  लिखने  के  लिए  सांविधिक  आधार  की  व्यवस्था  करने

 के  लिए  पिछले  कुछ  वर्षों  के  दौ  रान  कई  राज्यों  में  कानूनी  उपाय  किये  गये  हैं  ।

 जोत  को  श्रंधघिकतम  सीमा  उपायों  के  क्रियान्वयन  में  न्यायालय  के  क्रिया  विधि

 सम्बन्धी  वित्तीय  एवं  प्रशासनिक  कठिनाइयों  ने  भी  बाधा  पन्न  की  इन  कठिनाइयों  को  दूर  करने

 के  लिए  प्रतीक  कदम  उठायें  जा  रहे  जिसके  फलस्वरूप  पिछले  लगभग  एक  वह  से  क्रियान्वयन  ने

 काफी  गति  प्राप्त  कर  ली  है  ।

 विश्वविद्यालयों  को  विश्वविद्यालय  भ्रनुदात  आयोग  हारा  श्रतुदान

 1273.  श्री  सोमनाथ  चीजों  कया  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री यह यह  बताने

 गी  कृपा  करेंग  fH:

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  विश्वविद्यालय  को  विश्वविद्यालय  azarae  आयोग

 से  वर्ष-वार  कितना  अनुदान  प्राप्त  हुमा  ;

 तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  विश्वविद्यालय  ने  उन  अनुदानों  का  किस  हद  तक

 उपयोग  किया  ;  तर

 कुछ  विश्वविद्यालयों  द्वारा  विश्वविद्यालय  अनुदान
 आयोग  द्वारा  दिय  ग्य

 अनुदानों

 का  पुरा  उपयोग  न
 किय  जाने  के  क्या  कारण  हैं

 ?

 समाज  कल्याण  कौर  संस् ति  मंत्री  (  प्रो०  एस०  नूरुल  :  (  विवरण  संलग्न

 है  ।  ग्रन्यालय में  रखा  गया दे  लिए  संख्या  एल  टी०  -11185/76)
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 (Saka) ——a—

 विश्वविद्यालयों  को  विकासात्मक  अ्रनुदानों  का  विनिधान

 योजना  अवधि  के  लिए  योजनाकार  feat  जाता  है  ।  इसलिये  उनका  विस  हद  तक  उपयोग  किया

 गया  इसका  केवल  योजना  अवधि  के  पश्चात ही  पता  चलेगा  |  इन श्रनुदानों  का  सामान्यत  :

 तान  विपिन  ASAT  के  संबंध  में  प्राप्त  व्यय  की  प्रगति  के  आधार  पर  समुचित  किस्तों

 में  किया  जाता  है  ।  आयोग  द्वारा  वास्तविक  रूप  में  ही  दी  गई  राशि  श्रतुमोदित  योजनाओं

 को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  खाता  श्रतुदान  तथा  कुछ  मामलों  में  पिछली
 म्मगमान
 ञ् योजनाओं  में  भ्रनुमोदित  यो  घरों  पर  पहले  से  किये  गए  व्यय  की  प्रतिपूर्ति  भी  शामिल  है  ।

 कुछ  मामली  में  आयोग  द्वारा  सं स्वीकृत  विकासात्मक  अनुदानों  योजना-झ्रवधि  के

 दौरान  भर्ती  उपस्कर  तथा  सामान के  भ्र धि  ग्रहण  निर्माण  सामग्रियों  प्राप्ति  का  उपलब्ध

 होने  में  देरी  होने  से  विश्वविद्यालयों  द्वारा  पुरा  उपयोग  नहीं  किया  जाता  है  ।  कुछ  मामलों  में

 विश्वविद्यालय  श्रतुदान  आयोग  के  अनदा च्झ  1  का  योजना  अवधि  में  ही  पूरा  उपयोग  ने  होने  का  एक

 कारण  राज्य  सरकारों  सें
 बराबर

 का  योगदान
 न

 प्राप्त  होना  भी

 Expenditure  on  Chambal  Command  Area

 1274.  Shri  Lalji  Bhai:  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  be  pleased
 to  State  :

 (a)  the  expenditure  incurred  by  the  Government  and  U.N.O.on  the  programme  to
 develop  Chambal  Command  Area  in  Chambal  region  of  Kota,  Rajasthan  respectively,  so
 far  ;  and

 (b)  the  progress  of  this  programme.  ?

 The  State  Minister  in  the  Ministry  of  Agriculture  &  Irrgigation  (Shri  Shah
 Nawaz  Khan)  :  (a)  (i)  The  expenditure  incurred  on  ambal  Command  Area
 (Rajasthan)  bythe  Rajasthan  Government  upto  April  1976  is  Rs.  760  lakhs.  World  Bank
 are  also  providing  loan  for  implementation  of  this  project.

 (ii)  The  UNDP  had  earlier  helped  in  conducting  pilot  studies  in  the  Chambal
 region  near  Kota  (Rajasthan),  However,  at  present,  thereis  only  one  expert
 who  is  advising  the  Chambal  Command  Area  Authority  in  carrying  out  the
 command  area  work.

 (b)  The  following  progress  has  been  achieved  upto  April  1976  under  this  project  :

 1.  Irrigation  &  Drainage

 e (a)  Drainage  11335  ha.
 (b)  Canal  Lining  5.46km

 fr: ध ि  )  Canal  capacity  works VaVally  21.02km

 (d)  Control  Structures  6  Nos,

 2.  On-f  lopment

 (a)  Survey  T1688
 ha.

 (b)  Planning  5167  ha.

 (¢)  On-farm  works  520  ha.

 3.  Roads  15°74  km

 250  ha. 4.  Afforestation  (Plantation)

 ह



 23  1976  लिखितਂ  उतर
 वि  लना

 Survey  for  Construction  of  a  Dam  on  the  Kunteria  Karmoi  (Rajasthan

 *1275.  Shri  Lalji  Bhai:  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  a  survey  had  been  conducted  by  Government  several  years  ago  for
 construction  of  a  dam  onthe  Kunteria  Karmia  river  in  Uadiapur  (Rajsthan)  ;  and

 (b)  if  so,  the  main  facts  thereof  and  the  time  by  which  work  thereon is  likely  to
 be  commenced

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri
 Kedar  Nath  Singh) :  (a)  (b)  The  Government  of  Rajasthan  have  reported  that  no
 such  project  is  under  their  consideration

 एक्टर  पर  लेवी

 1276.  श्री  राजदेव  fag:  व्या  ऋषि  wit  सिचाई  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  कृषि  मंत्रालय  ने  हाल gi
 में  ऐसा  संकेत  दिया  हैँ  कि  सरकार  सेक्टरों  पर

 लेव  में  कमी  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही  है  ताकि  हि
 यती  सहता

 ह्य
 दोने  मयार में  अधिकारियों  कौर  निर्माताओं  पर  लगा  व्यापारिक  लांछन  दूर  हो  जाये

 क्या  कृषि  भूमि  सम्पत्ति  क  पुनर्वितरण  पर  जोर  के  कारण  हरनेक  कृषकों  के  लिए

 डॉक्टरों  mit  विधि-चालित  जत  ई-यत्र  खरीदना  अलाभकर  हो  लगा  श्र

 यदि  हां  तो  कया  सरकार  का  विचार  समुदायिक  बिकास  खण्ड  स्तर  पर  किसी  सरकारी

 मशीनरी  की  व्यवस्था  करने  का  है  या  वह  सहकारी  संगठनों  से  tazzi  और  तत्सम्बन्धी  सेवा  केन्दों

 को  area  के  लिए  रहेगी ?

 कृषि  wiz  सिचाई  मंत्रालय  में  मंत्री  प्रभ दास  पटेल )  हाल  ही  से  ट्रैक्टरों

 लेवा  कम  करने  के  मामले  पर  सरकार  गर्भ रता  पूर्वक  विचार  करती  रही  है  ।  टूक्ट्ररों  के  उत्पादन

 में  मूल  उपस्कर  के  रूप  में  काम  जाने  वाले  ट्यूबों  कौर  बैटरियों  पर  उत्पादन  शुल्क  में  पहले

 ही  छूट  दे  दी
 गई

 यदि  किसान  टैक्ट्रर  के  इष्ट तम  की  दृष्टि  से  उन्हें  भाड  पर  देकर  पुरा  फायदा

 उठाएं  तो  उनके  लाभकर  रियाज़  पर  अ्रंसर  पड़गा  ।

 किसानों
 के  लिए

 मशीन नरी को  भाड़े  पर  लेने  कौर  बीस  क  सुविधाएं  देने के  लिये

 सरकार  17  प्रतिदेय  राज्यों  में  राज्य  sta  प्रयोग  निगमों  के  माध्यम  से  मिशनरी  को  भाड़े  पर  देने

 और  सरिस  केन्द्र  स्थापित  करने  को  बढ़ावा  दे  रही  इसके  अतिरिक्त  इंजीनियर  उद्यमियों  द्वारा

 कृषि  सेवा  केन्द्रों  की  स्थापना  करने  के  लिये  मशीनरी  को  भाड़े  पर  देने  अर  सेवा  संबंधी  सुविधाओं

 की  भी  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।  अब  तक  देश  के  विभिन्न  भागों में  लगभग  .2  630  कृषि  सेवा  केर

 स्थापित  किए  गए  हैं  |  इनके  chef  अब  तक  राष्ट्रीय  सहकारिता  विकास  निगम  ने  देश  के  विभिन्न

 झागों  क
 सहकारी

 क्षेत्र  में  6  कृषि  सेवा  arg  स्थापित  करन  के  लिए  भी  सहायता  दी  है  ौर

 इस  प्रकार  रार  श्रमिक  केन्द्र  स्थापित  करने  का  विचार  हू  |

 77



 Written  Answers
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 a
 लिया  bad

 ह क  के  क  े  दि  प्रदि/क्षण  कालेज

 1278.  श्री  पी०  गंगा  रेड्डी :
 क्या  कृषि  ale  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  का  विचार  हैदराबाद  में  एक  प्रशिक्षण

 खोलने का  है  ;  कौर

 यदि  तों  प्रस्तावित  कालेज  कें  क्या  कार्य  होंगे  ?

 कृषि  ak  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (at  शाहनवाज़  :  जी  हां

 श्रीमान

 केन्द्रीय  कर्मचारियों  के  लिये  प्रस्तावित  क़षि  कालिज  के  मुख्य  are  संक्षेप  में  इस

 प्रकार  हैं

 (1)  सरकारी  ate  frat  दोनों  क्षेत्रों के  कृषि  ate  संबंधित  क्षेत्रों  में  कार्य  कर  रहे

 वरिष्ठ  कौर  मध्यम  स्तर  के  अधिकारियों  के  लिये  कृषि  कृषि

 प्रशासन  प्रायोजना  नियोजन  कौर  मूल्यांकन  संबंधी  विविध  विषयों  में
 राष्ट्रीय

 कौर  क्षेत्रीय  दोनों  स्तरों  पर  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  का

 सहयोग  ग्रोवर  विकास  |

 (2)  भारत  के  विभिन्न  राज्यों  तथा  ser  देशों  में  कृषि  नियोजन  तकनीक  रोक  विकास

 प्रशासन  के  तुलनात्मक  अध्ययन  सहित  कृषि  ate  प्रायोजना  नियोजन  तथा

 प्रशासन  संबंधी  विकास  क्रिया  पर  विशेष  बल  हए  कृषि  विकास  प्रणाली  के

 विभिन्न  पहलुओं  के  संबंध  में  wears  की  सहयोग

 कौर  समन्वय  |

 (3)  कृषि  अनुसंधान  ait  विकास  के  क्षेत्र  में  राष्ट्रीय  एवं  श्रन्तर्रष्ट्रीय  दोनों  प्रकार

 के  विचारों  शर  सूचनाओं  के  स्रोत  के  रूप  में  कराये  करना  कौर  इस  प्रकार  के  ज्ञान

 के  प्रसार  रोक  के  लिये  वितरण  केन्द्र  के  रूप  में  कराये  करना  |

 राज्य  व्यापारिक  बैंकों  कौर  देश  विदेश  में  स्थित  wer  एजेंसियों (4)

 को  भी  प्रायोजना  नियोजन  कौर  इसी  विकास  प्रशासन  के  क्षेत्र  में  परामर्श  सेवा

 की  सुविधा  प्रदान  करना  कौर  कृषि  संबंधी  अनुसंधान  विकास  की

 सम्पुरित  प्रायोजनाओं  के  काय  का  मूल्यांकन  भी  करना  |

 अनुसंधान  बैकों  कौर
 अरन्य  वित्तीय  संस्थाओं  के

 कार्मिकों  के  लिये  की  विकास  ate  प्रायोजना  नियोजन  के  क्षे  त्र  में  प्रशिक्षार्थियों

 के  मूल्यांकन  इरादी  के  लिये  कार्यक्रम  बनाना  ।

 (6)  रिसी  एक  या  सभी  उद्देश्यों  की  पूरी  के  लिये  आवश्यक  सभी  कार्य  करना ॥
 केन्द्रीय  कर्मचारी  क्राउली  निम्नलिखित  सहायक  ate  ट्रक  कार्य  भी  करेगा  IH

 (1)  कृषि  पशु  पालन  मत्स्य की  अनुसंधान  संस्थानों  के

 उनके  पदभार अध्यक्ष  शादी  जैसे  वरिष्ठ  अधिकारियों  के  धीमा

 ग्रहण  करने  के  पव, ५  भारत  भर में  स्थित  विशिष्ठ  संस्थानों  को  दिखाने  की  व्यवस्था

 करना  भ्र ौर  वैश्विक  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  आरम्भ  करना  |
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 1  1898  )  लिखित  उत्तर

 (2)  कृषि  अ्रौर  संबंधित  dat  के  प्रमुख  अधिकारियों  कौर  शासकीय  व्यक्तियों

 लिये  कृषि  विकास  से  संबंधित  नीतियों के  संबंध  में  उच्च  स्तरीय  नवीकरण  पाठय-च्

 क्रम  विचार  सम्मेलनीं  शर  कार्य  शिविरों  का  प्रायोजन

 करना

 (3)  राज्य  श्र  केन्द्र  दोनों  की  संगठित  कामिक  सेवाशर्तों  में  नवा  गीतों  के  लिये--जेसे

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  तथा  wear  ates  भारतीय  केन्द्रीय  सेवा

 राज्य  कृषि  सेवा  fe  अनुसंधान  कार्मिकों  आदि  के  लिये

 बुनियादी  पाठ्यक्रमों  का  आयोजन  ।

 (4)  प्रायोजना  नियोजन  att  कृषि  विकास  अनुसंधान  तथा  शिक्षक  क्षेत्र  में  श्रत्तर्राष्ट्रीय

 सहयोग  के  कार्यक्रमों  का  सम्पर्क  काय  अ्रौर  समन्वय  करना  |

 (5)  वास्तविक  क्षेत्री
 य  अनुभव के

 आधार  पर  ate  संबंधी  प्रायोजना  नियोजन  श्र

 विकास  प्रशासन  के  संबंध  में  उच्च  कोटि  की  साधन  सामग्री  तेयार  करना  ।

 (6)  उच्च  कोटि  की  प्रशिक्षण  सामग्री  शौर  संबंधित  साहित्य  के  प्रकाशन  का  कार्यक्रम

 चलाना  |

 (7)  ईर्षी  के  क्षेत्र  मे ंकार्यों  की  भर्ती  कौर  प्रशसन  के  लिये  उपयुक्त  प्रणाली  सहित

 wager  att  विकास  के  सर्वोत्तम  विधि  के  निर्धारण  के  लिये
 अनुसंधान

 कौर

 अध्यन  का  प्रबंधन  कौर  संयम  न  करना

 छात्रों  की  छात्रवृत्ति  दा  देर  से  भुगतान  कपि  जाना

 1279.  श्री  कार  Fo  सिन्हा  :  क्या  कल्याण  शोर  संस्कृति  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  छात्रों  को  राष्ट्रीय  छात्रवृत्तियां  बहुत  देर  सदी  जाती

 हूँ  ्र  कभी  शिक्षा  वर्ष  की  लंगभग  समाप्ति  पर  दो  जाती  है  ;

 इसके  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 छात्रों  को  छात्रवत्ति  की  धनराशि  का  भुगतान  शीघ्र  क्या  जाना  सुनिश्चित  करने

 के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  या  करने  वा  विचार है  ?

 दिक्षा  शौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  डी०  पी०

 :  से  राष्ट्रीय  छात्रवृत्ति  योजना  राज्य  सरकारों  तथा  संध  शासित  प्रशासनों  के
 y
 से  यह  पता  चलता  है  कि  प्राम तौर  पर  भुगतान जरिये  कार्यान्वित  की  जाती  है  ।  उनसे  प्राप्त  रिपोर्टों

 समय  किया  जाता  है  ।  लेकिन  कभी  कभी  निम्नलिखित  जैसे  कुछ  अ्रपरिहार्य  का  रणों  से  अ्रध्ये  हाथों

 को  भुगतान  में  विलम्ब  हो  सकता  है

 (1)  श्रध्येताशओं/संस्थाश्नों  से  पुरे  कागजात  के  न  प्राप्त

 (2)
 चुने

 हुए  भ्रध्येताश्रों  की  समय  पर  वार्षिक  प्रगति  रिपोर्टे  प्राप्त  न  त्था
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 (3)  छात्रों  द्वारा  राज्य  सरकारों  की  पूरे-प्रनामी  बिना  संस्था  [Tea  को  बदलना  |

 राज्य  सरकारों  तथा  संध  शासित  प्रशासनों  को  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  अनुरोध
 किया  गया  है  कि  वे  भूगतान  समय  पर  करें  ताकि  श्रध्येताश्नों  को  किसी  प्रकार  की  असुविधा  न  हो  ।

 दिल्ली  में  जनसंघ या  के  दबाव  को  कस  करने  सम्बन्धी  समिति

 1280.  श्री  meta  सेठी  :  क्या  निर्माण  शौर  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 न
 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  feet  में  जनसंख्या  के  दबा  ्  गी

 कम  करने
 के  बारे  में  कोई

 समिति  नियुक्त  की  थी  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  कया  हैं  ;  कौर

 क्या  सरकार  को  उसका  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  गया  है  कौर  यदि  तो  मुख्य  सिफ़ारिशों

 की  रूप-रेखा  क्या  है  ?

 निर्माण  कौर  ata  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रो  के०  :  से  (7).  दिल्ली

 महानगर  क्षेत्र  तथा  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  की  विकास  योज'नाम्रों को  तैयार  करने  कौर  उनके

 कार्यान्वयन  को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  सरकार  ने  एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  बोझ  स्थापित  किया  है  ।

 उच्च  शक्ति  प्राप्त  बोड़े  नें  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  बनाई  है  जो  बोड़

 द्वारा  उसे  भेजी  जाने  वाली  विशिष्ट  समस्याओं  की  उंच  करती  है  ।

 बोड़  तथा  समिति  द्वारा  कोई  रिपोर्ट  पेश  नहीं  की  जानी  है  लेकिन  उब  कभी  अ्रावश्यक  हो

 उनकी  बैठक  होती  है  कौर  उनके  सामने  रखी  गई  विभिन्न  समस्याओं  पर  वे  विचार  करते  हैं  ।

 Committee  on  Suratgarh  Farm

 *1281.  Irrigation Shri  Mohan  Swarup  :  Willthe  Minister  of  Agriculture  and
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  Central  Government  have  constituted  a  Committee  to  inquire  into
 working  of  Suratgarh  farm  ;

 (b)  if  so,  the  facts  thereof  ;  and

 (c)  thetime  by  which  this  Committee  is  likely  to  submitits  report.  ?.

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri
 Prabhudas  Patel)  :  (a)  &  (b)  Yes  Sir.  A  Three  Member  Committee  known  as

 sSuratgarh  Farm  Investment  Evaluation  Committee’  headed  by  Justice  Janki  Nath  Bhatt,
 Retired  Judge  of  Jammu  &  Kashmir  High  Court  has  teen  constituted  by  Government  on

 ‘31st  July,  1976  with  the  following  terms  of  reference

 (i)  To  assess  the  value  of  investment  made  by  the  Rajasthan  Government  in
 the  Suratgarh  Farm  by  way  of  land.

 Government  of  Indiain  the (ii)  To  assess  the  value  of  investment  made  by  the
 Suratgarh  Farm  by  way  of  development,  machinery,  input  services  etc.
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 (iii)  To  evolve  a  formula  for  ‘sharing  the  profits  of  the  Farm  01  the  basis  of  the
 investments  made  by  the  two  Governments  and  to  suggest  the  periodicity  of
 review  of  the  formula.

 (iv)  To  suggest  arrangements  for  associating  the  Rajasthan  Government  with  the
 running  of  the  Suratgarh  Farm.

 c)
 date  of  its  constitution.

 The  Committee  is  expected  to  submitits  Report  within  six  months  from  the

 महाराष्ट्र  की  रोजगार  गारंटी  योजना

 1282.  श्री  वसन्त  साठ  क्या  कृषि  शोर  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  महाराष्ट्र  सरकार  की  रोजगार  गारन्टी  योजना  की  इस  आशय  से

 जांच  की  है  कि  जिससे  उसको  कुछ  सुधारों  के  साथ  देश  के  oe  क्षेत्रों  में  भी  लागू  किया  जा

 मके  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  इस  प्रयोजन  हेतु  नियुक्त  भ्रध्ययन  दल  ने  सपना  प्रतिवेदन  सरकार
 को  प्रस्तुत  कर  दिया  fae  चालू  वर्ष  में  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार

 कृषि  और  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शहनवाज  जी  ही

 ग्राम  रोजगार  सम्बन्धों  प्रयत्न  दल  ने  प्रारम्भिक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  है  जिसपर  सरकार

 द्वारा  विचार  किया  गया  था  ।  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  सबसे  पहले  रोजगार  कार्यक्रम

 का  एकीकृत  ग्राम  विकास  कार्यक्र  के  साथ  सामंजस्य  स्थापित  किया  जानना  चाहिये  ।

 गन्दी  बस्तियों  में  रहने  के  लिए  arena  को  समेकित योजना

 1283.  श्री  वसन्त  साठे  :  क्या  निर्माण  कौर  श्रावास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 सरकार  ने  देश  के  महत्वपूर्ण  नगरों  में  गन्दी  बस्तियों  में  रहने  वालों  के  लिये

 आवास  की  एक  समेकित  योजना  बनाई  है  ;  ax

 यदि  तो  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  हें  प्रौढ़  चालू  वर्ष  में  क्या  वित्तीय  तथा

 भौतिक  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  हँ  शर  ऐसी  परियोजनाओं  पर  वास्तव
 में

 कितना  काम  हुजरा  है  |

 निर्माण  और  श्रावास  संसदीय-कार्य  मंत्री  के०  गन्दी  बस्ती

 उन्मूलन/सुधार  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  1956  में  थी  |  1-4-1969  से  इस  योजना  को

 राज्य  क्षेत्र  में  हस्तान्तरित  कर  दिया  गया  है  ।

 यह  योजना  जिन  मूल  सिद्धान्तों  पर  आधारित  वे  निम्नलिखित  हूँ  :-

 (i)  गन्दो  बस्ती  में  रहने  वालों  का  विस्थापन  कंम  से  कम  हीना  afar  और  जहां

 तक  संभव  हो  उन्हें  बस्ती  के  मौजूदा  स्थानों  पर  ग्रौर/श्रथवा  निकटवर्ती

 स्थानों  पर  बसाने  प्रयत्न  किये  जाने  ताकि  वे  अपने  रोजगार  के

 साधनों से  वंचित  न  हों  ।
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 (11)  गन्दी  बस्ती  में  रहने  वालों  की  देय  क्षमता  के  श्रन्तगंत  किराया  कम  करने
 के

 लिये

 परिष्कृत  संरचना  के  निर्माण  की  बजाय  पर्यावरणीय  स्वास्थ्य  के  न्यूनतम  मानकों

 तथा  ग्रावश्यक  सेवाओं  पर  श्रनिवायं  रूप  से  af  बल  देना  चाहिए  ।

 गत इस  योजना  में  विभिन्न  प्रकार  के  वासों  लिये  न्यूनतम  मानक  ait  अधिकतम

 प्लाटों  के  आवंटन  हेतु  गन्दी  बस्ती  में  रहने  वालों  की  पात्रता  के  बारे  में  उनके  मापदण्ड

 निर्धारित हूँ  ।

 aif  यह  योजना  राज्य  क्षेत्र  में  है  इस  योजना  के  लिये  वास्तविक  तथा  वित्तीय

 लक्ष्य  राज्य  सरकारों  द्वारा  निर्धारित  क्य  जाते  है  ।

 राजनीतिक  पीड़ितों  को  सेवा  में  वृद्धि  देन

 1284.  श्री  सी०  Fo  चन्द्रजीत  :  क्या  समाज  कल्याण  श्र  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  दिल्ली  प्रशासन  तथा  अन्य  राज्य  सरकारों  ने  माध्यमिक  स्कूलों  के  राजनीतिक

 पीड़ित  म्रध्या पर्कों  को  सेवा  निवासी  प्राप्त  करने  के  पश्चात  सेवा  में  दो  वर्ष  की  विधि  का  लाभ  दिया

 है  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  ऐसे  विश्वविद्यालय  कंचा  रियों  शैक्षिक  तथा  गैर-शैक्षिक

 दोनो  क्षेत्रों  जो  राजनीतिक  पीडित  रह  चके  यह  लाभ  देने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही  है

 शिक्षा  शर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  डी०  पी०

 दिल्ली  प्रशासन  ने  यह
 सुचित

 किया  है  कि  वें  माध्यमिक  स्कूलों  के  उन  श्राध्यापकों  को

 सेवा  निवृत्ति  के  बाद  सेवा  में  एक  वर्ष  की  वृद्धि  का  लाभ  देते  जो  स्वतन्त्रता  सैनानी  रहे  हों  तथा

 जिन्होंने  tra  प्राप्त  किये  राज्यो  के  बारे  में  यह  सुचना  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 (@)  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 जंगलो  पौधों  को  संरक्षण

 1285.  श्री  भाऊ  साहेब  घामनकर  क्या  कृषि  ate सिचाई  मंत्री  य  बताने  की  .  कृपा

 करेंगे  फि

 क्या  afin  उपज  देने  बाली  किस्मों के  तेजी  से  प्रसार  के  कारण
 परम्परागत

 खेती  गौर  जंगली  पौधों  की  fied  समाप्त  होती  जा  रही  जिसके  भविष्य  में  कपि  को

 हानि  पहुंचने  की  सम्भावना  है  ;

 यदि  तो  जंगली  पौधों  ate
 प्रादिकालीन

 फसलों  क  बनाये  रखने  के

 जिनमें  एसे  लाभदायक  तत्वों  का  होना  बताया  जाता है 3° Aad  जो  खेती  की  जाने  वाली  फसलों  की

 उन्नति  के  लिए  पति  आवश्यक  है  ale जिनमें  भूमि  के  wae  बनने  की  विशेषता  बया

 कायंवाही  की  गई  है  अ्रौर ike
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 घान  orrfa चान क्या  भारतीय  कृषि  अनूठे  चन्ना 1 ॥  संस्था  के  अन्तरगत  र  a  नेशनल  ब्यूरो  झॉँक

 प्लान्ट  इंट्रोडक्शन  wie  विभिन्न  कमी-जलवायु  जोनों  में  स्थित  setter  केन्द्र  सादिक  कालीन  फसलों

 को  एकत्र  करने  ate  उन्हें  बा  रखने  में  सहा  के  होंगे  ताकि  उनको  प्रयोग  देत  में  खेती

 सुधार  वा यं क्रम  के  लिये  किया  जा  सकें  ?

 फूटी  तथा  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  :

 झ्रामतौर  पर  यह  महसूस  फिया  जाता  है  कि  अधिक  पैदावार  देने  वाली  feat  के

 फैलने  परम्परा  से  उगाई  जा  रही  feat at की  खेती  बन्द  हो  जायेगी  ।  परन्तु  भारतीय

 दूरी  अनुसंधान  पर्षद  इए  स्थिति  को  पुरी  तरह  से  जानती  है  ae  परिषद्  ने  परम्परा  से

 उगाई  जाने  वाली  feat  कौर  पादप-प्रजनन  के  लिए  प्रत्यक्ष  अथवा  परोक्ष  रूप  से

 पूर्ण  जंगली  पौधों  को  एकत्र  art  शर  सुरक्षित  रखने  के  लिए  कदम  उठाए  हैं  ।

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  जंगली  पौधों  को  एकत्र  a  के  लिए  भारत

 के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  समय-समय  पर  पौधों  की  खोज  करने  वाले  वैज्ञानिक  दल  भेजती  रही

 है  कौर  उसने  विभिन्न  केन्द्रों  में  उगाई  जाने  वाली  विभिन्न  किस्में  भी  संकलित
 की  हैं

 ।

 ata  फसलों  के  श्रादिधपलीन  उगाए  जाने  वाले  रूपों  के  अनेक  संकलन  फले  ही  तैयार  किए

 जा  चुके  हैं  ।

 जी  श्रीमान  ।  पौधों  के  प्रचलन का  राष्ट्रीय  ब्यूरो  ब्यूरो  श्राफ

 प्लॉट  भारतीय  कृषि  के  पादप  प्रचलन  प्रभाग

 के  पौधों  की  खोज  सम्बन्धी  कार्यों  को  बड़े  पैमाने  पर  करेगा  ।  जोधपुर  प्रौढ़

 रावती  में  क्षेत्रीय  केन्द्रों  के  अलावा  परिचर  ae  Pavia  में

 इसके  fer  होंगे  ।  झदिव्शलीतਂ  उगाई  जाने  वाली  किस्मों  और  जंगली  पौधों  के

 संकलन  में  सहायता  मारेगा  ate  विभिन्न  फलों  से  संबंधित  सुधार  Taeat  में  सहाय  प  करें

 के  लिए  एक  बीज  te  भी  बनाएगा  |

 दिल्ली  दुग्ध  योजना  के  संबंत्र  खराब  जाना

 1286.
 श्री  चन्द्र  दौर

 क्या  कृषि  शौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  छपा

 करेंगे  कि

 क्यों  दिल्ली  दुग्ध  योजना  संयंत्र  खराब  हो  जाता

 यदि  तो  ag  1975  में  तथा  1976  में  राज  तक  यहं  कितनी  बार  aug

 हुमा

 क्या  फलों-में  बोतलें  टूट  जाती  atk

 यदि  तो  इस  प्रवर  टूटी  बोतलों  की  प्रतिशतता  क्यां  है
 ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रभुंदास  :  दिल्ली ~
 दुग्ध  योजना  के  संयंत्र  में  कमी-कभार की  संचलन  waa  खराबियों  को  छोड़कर  कोई  बड़ी

 खराबी  नहीं  हुई  है  ।
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 हि

 को
 दृष्टिगत

 रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 (7)  ferret  में  DIAZ  पर  बोतलें  नहीं  टूटती हैं  ।  कभी-कभी  कोई  बेमेल  बोतल

 फंस  जाती  है  या  फिलर  रन  में  कोई  Belawreyq  बात  हो  जाती  है  ।  ऐसा  बहुत  कम  होता

 उपर्युक्त  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 संसद  के  लिए  dea  को  में  व्यापक  सुप्रबन्ध

 1287.  श्री  बालकृष्ण
 वेदना

 नायक
 :

 क्या  निर्माण  site  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 (a)  क्या  उनको  सस दूं  सदस्यों  के  लिए  deed  कोट  होस्टल  में  व्यापक  सुप्रबन्ध  के

 बारे  में  कोई  शिकायत  मिली

 >
 यदि  तो  वें  क्या  रहै

 क्या
 उनकी

 जांच  की  गई  है  ale  यदि  तो  मद वार  उसके  क्या  निष्कर्ष

 निकलने  कौर

 सुप्रबन्ध  के  लिए  जिम्मेदार  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 निर्माण  त्र  श्रीवास  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  के०  :
 तथा

 deed  कोर्ट  होस्टल  में  एक  ge  से  किसी  गैर-सरकारी  जिसे  संसद  सदस्य  ने

 say  अतिथि  के  रूप  में  एक  ware  के  लिए  ठहराया  को  बेदखल  न  करने  के  बारे  में

 शिकायत  एक  संसद्  सदस्य  से  प्राप्त  हुई  ।  संसद  सदस्य  ने  अधिक  किराया  लेने  तथा

 वैस्टर्न  कोट  के  कर्मचारियों  atc  अतिथि  के  बीच  मिली  भगत  के  विभिन्न  झारोप  भो  लगाए

 गए  थे  |

 शिकायतें  निराधार  पाई  गई  हैं  ।  कोई  मिली  भगत  न  थी  श्रद्वा  सद  सदस्य

 से  ग्र ति भार  नहीं  लियां  गया  था  जैसा  कि  आरोप  लगाया  गया  है  ।  अतिथि  के  लिए  प्रभार

 देना  तथा  उससे  ata भी  खाली  करवाने  का  उत्तरदायित्व  उसका  था  ।  तो  गैर-सरकारी

 भ्रामक  को  निकालने  के  लिए  सम्पदा  निदेशालय  द्वारा  लोक  परिसर  बेदखलकारों

 की  1971  के  अधीन  कार्यवाही  की  गई  थी  ।

 प्रश्न  ही
 नहीं

 उठता  |

 श्राम  लोगों  को  शिक्षा

 1288  श्री  बालकृष्ण  बकना  नायक  क्या  समाज  कल्याण  शौर  संस्कृति

 मंत्री  यहं  बताने  कपा  करेंगे  कि

 क्या  श्राम  शिक्षा  की  निकलता  को  जिसमें  प्रत्येक  ad  नौकरी  के  लिए

 बाजार ALSTON बेरोजगार  युवकों  का  एक-एक  नथा  बेच
 में  at  जाता  wa  स्वीकार  कर  लियां

 गया

 | है |



 23  1976  लिखित  उत्तार

 तो  इस  देश  में  दी  जा  रही  ग्राम  शिक्षा  में  सुधार के  लिए  क्या  कार्यवाही

 की  गई  कौर

 क्या  अराम  शिक्षा  पर  खच  को  जाने  वाली  धनराशि  को  बेरोजगार  लोगा

 द्वारा  शुरू  की  गई  पश्योजनाश्रो  के  वित्तपोषण  के  लिए  इस्तेमाल  किया  जायेगा  ?

 समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्रो  (Ste  एस०  नूरुल  :  से

 राष्ट्रीय  शिक्षा  नीतिसंवल्प  में  यह  बताया  गया  है  कि  हमारी  शिक्षा  पद्धत्ति
 का  पुनर्गठन

 किस  प्रकार  fear  जायेगा  ।  संकल्प  में  बताया  गया  है  :

 सवार  का  यह  विश्वास  है  कि  देश  के  wifes  आर  सॉस्क्तिक

 राष्ट्रीय  एकता  तथा  समाजवादी  समाज  के  निर्माण  के  लक्ष्य  की  प्राप्ति

 के  लिए  शिक्षा  आयोग  द्वारा  बताई  गई  स्थल  रूपरेखाओं  के  झ्राधार  पर

 शिक्षा  का  मूल  पुर्ननिर्माण  अ्रावश्यक  है  ।  इस  हेतु  शिक्षा  को  लोगो  के
 ग

 जीवन  प  धिक  निकट  लाने  के  लिए  शिक्षा  प्रणाली  का

 शैक्षिक  भ्र वसर ों  के  विस्तार  के  लिए  लगातार  सभी  स्तरों  पर  शिक्षा
 pony

 की  गुणता  में
 सुधार

 करने  प  "  लिए  लगातार  कौर  व्यापक  विज्ञान

 शौर  शिल्पविज्ञान  के  विकास  पर  विशेष  तथा  नैतिक  are  सामाजिक

 मूल्यों  का  निर्माण  करना  होगा  ।  शिक्षा  प्रणाली  ऐसीਂ  होनी  चाहिएं  जिससे

 राष्ट्रीय  सेवा  ate  विकास  के  लिए  चरित्र-संम्पन्न  और  योग्य

 युवक  कौर  युवतियों  का  निर्माण  हो  ।  तभी  शिक्षा  राष्ट्रीय  विकास  कर

 सकती  सामान्य  नागरिकता  झर  संस्कृति  की  भावना  पेदा  कर  सकती

 है  att  राष्ट्रीय  एकता  को  मजबूत  बना  सकती  है  ।  विश्व  के  शायरों में

 इस  देश  को  उसकी  महान  सांस्कृतिक  हिरासत  ate  श्रसामान्थ  सामना

 के  अनुरूप  योग्य  स्थान  दिलाने  के  लिए  यह  झाचवश्यक  है  ।”

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  5  1973  को  गान्धी ग्राम  ग्रामीण  गांधी ग्राम

 के  दीक्षान्त  समारोह  के  अपने  अभिभाषण  में  यह  कहा  सबसे  पहले  हमने  यह  देखना

 हैं  कि  शिक्षा  क्या  हूं  तथा  शिक्षा  से  हम  क्या  अपेक्षा  करते  हैं  ।  केन्द्रीय  शिक्षा

 बों  के  अधिवेशन  को  सम्बोधित  करते  हुए  उन्होंने  यह

 शिक्षा  का  वास्तविक  उद्देश्य  बौद्धिक  क्षेत्र  तथा  भावात्मक  कार्यकलापों का  विस्तार

 करना  है  ताकि  हमारे  यहां  केवल  aes  कार्य  कर्त्ता  ही  नहीं  बल्कि  कच्छ

 व्यक्ति  भी  हो  जो  समझदार  हो  तथा  बढ़ती  हुई  चुनौतियों  का  सामना

 कर  सकें  ४'
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 समस्त  शिक्षा  का  मूल  उद्देश्य  चाहे  वहू  व्यावसायिक

 नयी  जानकारी  का  पता  लगाना  तथा  उसकी  वृद्धि  करना  है  ।  वैज्ञानिक  तथा

 वक्त  दृष्टिकोण  तथा  स्वभाव  को  विकसित  करना  अर  सच्चाई  श्रेष्ठता  के  अ्रनसरण  में

 निष्ठापूर्वक  मानव  सामाजिक  उद्देश्यों  शौर  राष्ट्रीय  विकास  के  प्रति  वचनबद्धता

 सहित  सक्षम  पुरुषों  ate  मिलानो  को  प्रशिक्षण  देना  तथा  संस्कृति  के  प्रस/र,  राष्ट्रीय  एकता

 झर  प्रौद्योगिकी  तथा  अध्ययन  का  ग्रन प्रयाग  करके  समस्या  के  समाधान  के  माध्यम

 से  समा  के  जीवन  को  संबद्ध  बनाने  का  प्रयास  करना  हैं  |

 रोजगार  अवसरों  का  सजन  Ally  काय  कलाप  निवेश  की  कृषि  तथा

 Sain  में  अपनायी  गई  प्रौद्योगिकी  कौ  किस्म  तथा  प्रदान  की  जाने  वाली  प्रस्तावित  सामाजिक

 सेवारी  की  सीमा  पर  fate  होता  ।  रोजगार  के  सजन  में  शिक्षा  कोई  सीधी  भूमिका

 नहीं  निभाती  fart  श्रमिक  विकास  की  गति  को  तेज  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी

 यह  प्रणाली का  विकास  व्यक्तियों  में  निपुणताय्रों  के  सामान्य  स्तर  को  सुधारकर

 अप्रत्यक्ष  रूप  से  सहायक  होती
 ताकि  उन्हें  रोजगार  के  लिये  बेहतर  तथा  अधिक  SUT

 कारा  बनाया  जा  सके  Wit  विकास के  लिए  अ्रपेक्षित  निपुण  कार्मिकों  को  प्रशिक्षण  दिया  जा

 जा  सके  ।  तथापि  यह  नहीं  भूल  जाना  चाहिए  कि  जो  शिक्षा  मानवीय  व्यक्तित्व के  argo

 विकास  में  वृद्धि  करती  वह  स्वयं  में  ही  परिपूर्ण  है  ।
 किसी

 भी  व्यक्ति
 को

 रोजगार  की

 स्थिति  के  मुताबिक  शिक्षा  नहीं  दी  जाती  हैं  ।  बल्कि  उसे  एसी  अच्छी  fray  दी  जानी

 हिए  कि  वह  .  रोजगार  के  जिस  पद  पर  भी  ard  करता  वहां  ag  afew  दक्षता  तथा

 उत्पादकता  ला  सके  |

 शिक्षा  को  उत्पादकता  के  लोगों  की  तक नों की  तथा  प्रौद्योगिकी

 दक्षता  को  सुधारने  तथा  शारीरिक  श्रम
 के  महत्व  जैसे  अनावश्यक  मूल्य  उत्पन्न  करने  की

 दृष्टि  से  great  पंच  वर्षीय  योजना  में  gare  किये  जा  रहे  हैं  ।  पांचवीं  पंचम  वर्षीय  योजना
 bay

 का  महत्वपूर्ण  उद्देश्य
 शिक्षा  तथा  रोजगार में  घनिष्ठता  सम्बन्ध  स्थापित  करना

 इस
 प्रयोजन  के  यह  निर्णय  किया  गया है

 कि  सम्पूर्ण  शिक्षा  पद्धति  झ्रायोग

 द्वारा  सिफारिश  की  गई  10+243  की  शिक्षा  पद्धति  के  आघार  मान्यता दे  द॑  जाए

 इस  पद्धत्ति  ara  प्रभाव  शिक्षा  के  दस  वर्षों  में  शिक्षा  का  एक  अभिन्न  wa  रहेगा ।

 कक्षा  9  झ्र ौर  10  पुर्व व्यावसायिक  शिक्षा  स्कूलो में  शुरू  की  जायेगी  ।  10  वर्षीय  स्कूल

 पाठ्यक्रम  के  2  वर्षीय  उच्चतर  माध्यमिक  पाठ्यक्रम  तथा  डिग्री  पाठ्यक्रम

 होगा  ।  2  वर्षीय  उच्चतर  माध्यमिक  पाठ्यक्रम  या  तो  रोजगार  पुर्व  का  होगा  या  विश्व

 विद्यालय  पु  का  होगा  ।  आशा  हैं  कि  कम  से  कम  50  प्रतिशत  छात्रां
 को  उच्चतर  माध्यमिक

 सतर  पर  व्यावसायिक  पाठयक्रमों में
 यथासमय  दाखिल  किया  जायेगा  ।  नए  अनु स्थापन  से

 छात्र  बड़ी  संख्या  में  केवल  रोजगार  के  योग्य  नहीं  बनेंगे  बल्कि  इससे उ
 ot  शिक्षा  पर  पड़

 जायेगा  | रहा  दबाव  भी  काफी  कम  हो

 राज्यों  द्वारा  अनाज  का  भण्डार

 1289.  श्री  के०  मानना  :  क्या  कृषि  शौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  ने  रा  TSTSTT  स्नो  अक  खण्ड दम ्  | क ६  बनाने  के  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित «

 किये  हैं
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 ie  ome  a  eS  ate  नल्ल

 अनाज  के  भण्डार  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  wie

 क्या  सरकार  का  विचार  विदेशो ंसे  अनाज  के  आयात  को  बन्द  करने  का

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पो०  :

 खाद्यान्नों  के  स्टाक  के  राज्यवार  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  जाते  हैं  ।  खाद्यान्नों  का  स्टाक

 अखिल  भारतीय  भ्राता  पर  रखा  जाता  है  ।

 1976  के  ग्रस्त  में  सरकारों  तथा  राज्य  सरकारों  )  के  पास

 खाद्यान्न  का  कुल  प्रत्यक्ष  स्टाक  स्टाक  लगभग  170  लाख  मीटरी  टन

 था ॥

 इस  वर्ष  देश  की  सुगम  खाद्य  स्थिति के  संदेश  में  सरकार ने  स्थिति  की  समीक्षा

 को  है  झ्र  जून  के  wa  से  att  वाणिज्यिक  खरीदारी  बन्द  कर  दी  है  ।

 एतिहासिक  स्मारक  के  लिये  प्रवेश  शुल्क

 es  net ॥ 1290.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  साँघी  .  कया  समा  ग  नाचन  पण  we  संस्कृति  मंत्री

 यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राष्ट्रीय  महत्व  के  ऐतिहासिक  स्मारकों  के  लिये  प्रवेश  शुल्क  भारतीय

 पुरातत्वीय  सर्वेक्षण  द्वारा  नियंत्रित  किया  जाता  है  ;

 =  py यदि  gi,  तो  क्या  हाल  हों  में  राज्य  स  ने  भारतीय  पुरातत्वीय  सर्वेक्षण

 विभाग  से  परामर्श  किये  बिना  ताजमहल  के  लिये  प्रवेश  शुल्क  50  पसे  से  बढ़ाकर  2  रु०

 कर  दिया  कौर

 क्या  ताजमहल  के  पूर्वोदाहरण  की  तरह  अन्य  राज्य  सरकारों  को  भी  अपने

 वित्तीय  संसाधनों  के  बढ़ाने  की  अनुमति  दी  जायेगी  aye  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 a?

 fet,  समाज  कल्याण  श्र  संस्कृति  मंत्री  (To  एस०  वर्ल्  :  जी

 प्राचीन  स्मारक  ait  guar  स्थल  तथा  अवशेष  afafsan,  1958  के  अ्रन्तगंत

 ट
 ज कन्ट्रोल  सरकार  को  संरक्षित  स्मारकों  पर  प्रवेश  शुल्क  लगाने  का  अधिकार  प्राप्त

 )  भारतीय  पुरातत्व  संरक्षण  ने  ताजमहल  के  लिए  प्रवेश  शुल्क  नहीं  बढ़ाया  है
 फिर  भी  ag  मालूम  हु  है  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  कुछ  अन्य  प्रकार  का  उद्ग्रहण

 >  प्  >
 एकत्र  कर  रही  es  '  दि |  लते son  वास्तविक  स्वरूप  का  पता  लगाया  जा  रत्न

 ट  ।
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 Answers
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 केन्द्रीय  सरकार  को  gaia  दिया  गया  है  कि  केवल  राष्ट्रीय  महत्व  के

 स्मारकों  पर  पर्यवेक्षकों  से  प्रवेश  शुल्क  लेने  के  लिए  सक्षम  है  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  कि  किसी  प्रान्तीय  सरकार  को  tar  शुल्क  लगाने  के  लिए  mat  दी  जाये

 तमिलनाडू  के  विद्यार्थियों  को  पढ़ाई  जारी  रखने  के  लिए  बैंक  ऋण

 1291.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  साँघी  :_  क्या  समाज  कल्याण  ale  संस्कृति  मस्ती

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अब  ऐसे  प्रबन्ध  कर  दिए  गए  हैं  जिनके  mare  तमिलनाडू  के  विद्यार्थियों

 को  स्नातकोत्तर  तथा  विदेश  अध्ययनों  को  जारी  रखने  के  लिए  बैंकों  से  ऋण

 दिए  जाएंगे  :

 यदि
 तो  इस  बारे  में  बनाई  गई  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;  झ्र ौर

 ये  सुविधायें  श्रव्य  राज्यों  के  विद्यार्थियों  को  कब  उपलब्ध  की  जाएंगी  ?

 समाज  कल्याण  she  संस्कृति  मंत्री  (To  एस०  त्राल  :  से

 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  बैंकों  ने  भारत  तथा  विदेशों  में  कूछ  चुने  हुए  विषयों  में  स्नातक

 कौर  उत्तर-स्नातक  अघ्ययन  के  लिए  योग्य  किन्तु  garaged  छात्रों  को  वित्तीय  सहायता

 करने  के  उद्देश्य  से  शैक्षिक  ऋण  योजनाएं  चालू  की  हैं  ।  ये  योजनाएं  न  केवल  तमिलनाडु

 में  बल्कि  mer  राज्यों  में  भी  कार्यान्वित  की  गई  हैं  ।  ब्याज  की  उदार  दरों  पर  दिए

 जाते  हैं  ate  उनका  पुनः  भूगतान  आसान  किस्तों  में  किया  जाता  है  ।  5  हजार  रुपए  से

 लेकर  15  हजार  रुपये  की  सीमा  तक  भिन्न-भिन्न  पाठ्यक्रमों  के  लिए  तथा  भिन्न-भिन्न  बैंकों

 की  की  राशि  भिन्न-भिन्न  होती  हैं  ।

 काफिला  बन्दरगाह  पर  खाद्यान्न  तथा  को  उठाया  जाना

 1292.  श्री  एस०  कार  दामाणी  क्या  कृषि  कौर  सिंचाई  यह  बताने  की  कृपा
 हि  ~

 कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  27  1976  के  एक  दैनिक  समाचार  पत्र  में  छपे

 इस  समाचार  की  अर  दिलाया  गया  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  के  खाद्यान्न  एवं  उर्वरकों

 को  काफिला  बन्दरगाह  से  हटाने  में  सफलता  के  कारण  26  1976  को  बन्दरगाह  इनसे

 भरा  पड़ा  था  :

 क्या  बन्दरगाह  भ्र धि कारियों  का  इस  कारण  से  घाट  शुल्कਂ  लेने  का

 विचार  है  ate

 गय
 (7)  इसके  क्या  कारण  थे  स्टाक  कब  उठाये  गये  थे  श्र  बन्दरगाह  अधिकारियों

 को  उपरोक्त  के  श्रन्तगंत  कितनी  राशि  war  की  गई  ?

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहूंब  पी०

 कौर  जी  हां  |
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 23  1976  लिखित  उत्तर
 प  ए  कक  ल्  ल्एल्एल्  ं  एएए  शए  ि  ि  एएएएएशण

 उत्तरी  जोन  के  कुछ  गुजरात  ग्रोवर  पश्चिमी  मध्य  प्रदेश  जोकि  कांडला

 बन्दरगाह  के  समुद्रतट  के  पीछे  के  क्षेत्र  में  मई  प्रौढ़  1976 के  दौरान  रबी  की

 वसूली  लक्ष्य  से  लगभग  8  लाख  मीटरी  टन  अधिक हुई  थी  ।  इससे  भण्डारण  सम्बन्धी

 कठिनाईयां  पैदा  हो  गयी  थीं  ।  ढके  हुए  रुढ़िगत  गोदामों  में  उपलब्ध  क्षमता  पर्याप्त  थी  ।

 दूसरी  सूरत  कवर  को  प्लिंथ  पर  गेहूं  का  भण्डारण  करना  पड़ा  ।  समुद्री  तट

 के  पीछे  के  प्रदेश  में  जहां  वर्षा  agape  अ्रधिक  होती  कंप  स्टोरेज  के  लिए  कांडला  से

 आयातित  गेहूं  को  भेजने  की  बजाय  कांडला  पोट  ट्रस्ट  एरिया,/गांधीधाम  में  ही  आयातित  गेहूं

 के  लिए  कंप  स्टोरेज की  व्यवस्था  की  गई  थी  ।  पोर्ट  ट्रांजिट  We  में  26  1976  को

 26593  मीटरी  टन  खाद्यान्न  थे  जोकिਂ  13  1976  तक  घटाकर  केवल  486  मीटरी

 टन  कर  दिए  गए  थे  ।  बैरकों  के  मामले  में  स्थिति  बराबर  लगभग  सामान्य  थी  ।

 क्योंकि  भारतीय  खाद्य  निगम  स्थिति  का  मुकाबला  करने  के  गांधीधाम

 में  भण्डारण  कौर  हैंडलिंग  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  सभी  सम्भव  प्रयत्न  करता  wat  हूं  इसलिए

 कांडला  छोटे  के  ट्रस्टी  बोड़  ने  24-6-1976  की  में  घाट  शल्कਂ  को  लाग

 के  लिए  कांडला  पोट  ट्रस्ट  के  प्रस्ताव को  1976  तक  स्थगित  करने  का

 फैसला  करने  का  फैसला  शर्त  कांडला  पोर्ट  पर  खाद्यान्नों  पर  उर्वरकों  पर  न  ही

 घाट  शल्कਂ  लगाया  गया  है  wie  न  ही  war  किया  गया  है  ।

 दिल्ली  की  नई  बसाई  गई  बस्तियों  में  टंटों  में  सकल

 1293.  श्री  झारखण्डे  साथ  समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्ली  की  नई  बसाई  गई  बस्तियों  में
 Tet

 में  जो  स्कूल  खोले  गये  थे

 उनमें  वर्षा  के  कारण  पढाई  नहीं  हो  रही  प्रौढे

 यदि  तो  ऐसे  स्कूलों  संख्या  कितनी  है
 ?

 निक्षा  शरीर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  संधू fa  विभाग  में  उपमंत्री  डी०  पी०  :

 ate  बसाई  गई  बस्तियों  में  स्कूल  ठीक  ठीक  कार्य  कर  रहे

 हैं  ।  नई  बसाई  गई  बस्तियों में  से  कुछ
 क्षेत्रों

 में  घास
 उग  गई  हैं  किन्तु  घास  को  काटने

 तथा  भारी  वर्षा  के  कारण  जिन  स्कूलों  के  agral  में  पानी  भर  गया  था  उसे  निकालने  के

 लिए  कदम  उठा  गए  हैं  ।

 रणजीत नगर  जसी  बस्तियाँ  में  झग्गी  झोपडियों  के  निवासियों  का  wearer

 1294.  श्री  चन्द्रिका  निर्माण  att  श्रावास  मंत्री  झुग्गी  झोपडियों

 के  निवासियों  mended  के  बारे  में  24  1975  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4561

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 रस्से  जरूरतमन्द  निवासियों  के  कितने  मामले  जिनमें  दिल्ली  विकास

 रण  के  स्लम  विभाग  ने  ऊपरी  मंजिल  के  प्रमुखों  के  बदले  ग्राऊंड  फ्लोर  प्रगृहों  के  दावे

 1976  तक  मंजूर  कर  लिए  थे  किन्तु  खाली  न  होने  के  कारण  ऐसे  प्रगहों  का  कब्जा  उन्हें

 aq  दिया  जा  सका  ar

 क्या  स्लम  विभाग  ने  रणजीत नगर  शादी  कालोनियों  में  हाल  ही  में  ऐसे  अनेक

 ms  कराये  हैं  कौर

 यदि  तो  जिन  व्यक्तियों  के  दावे  सलम  विभाग  पहले  स्वीकार  कर
 )

 चूका  उन्हें  ग्राऊंड  फ्लोर  प्राणों का  कब्जा  कब  तक  जाएगा

 निर्माण  alc  श्रावास  तथा  dade  कार्य  मंत्री  के०  तीन  ॥

 तथा  जी  हां  ।  इनका  कब्जा  शीघ्र  दिया  जाएगा  |

 करन्ट  साप्ताहिक  में  प्रकाशित  एक  समाचार  के  बारे  में  विशेषाधिकार  का  प्रदान

 QUESTION  OF  PRIVILEGE  RE.  NEWS  ITEM  PUBLISHED  IN

 ‘CURRENT?’  WEEKLY

 meu  महोदय  :  i  नवल  किशोर  f  |

 थ्री  नवल  किशोर  सिंह  में  निधम  222  तथा  223  वे  ग्रन्थित

 एक  संसद  सदस्य  के  नाते  मेरे  विशेषाधिकार  भग  होने  के  बारे  में  प्रश्न  उठा  रहो  हूं  |

 बम्बई  के  साप्ताहिक  करा  ने  अपने  21  1976  के  झक  में  करप्ट  काटਂ  शशांक

 से  एक  git  के  ह |: तपु  मुख्य  मंत्री  श्र  करुणानिधि  तथा  दूसरी  कौर  मेरा  चित्र

 प्रकाशित  किया  है  ।  मेरे  चित्र  के  नीचे  Mesterਂ  का  शशांक  भी  दिया  गया

 था  ।  इस  लेख  को  नवल  किशोर  सिंह  विधान  war  बिहार  के  मुझ  पर

 गम्भीर  अरोप  लगाये  गये  हैं  ।  चुंकि  ये  wa  ary  झूठ  तथा  निराधार  मत  मैं  इन

 सद्  अ्रारोपों  का  खंडनਂ  करता  हूं  ।  इस  समाचार  में  नगरीय  सहकारी  TH  पटना के  विरुद्ध

 आरोप  लगाये  गये  fared  म्रध्यक्ष  बिहार  के  क्त मान  विधान  सभा  के  सदस्य

 हैं  नवल  किशोर  सिह  थे  ।  मेरा  इस  बक  के  साथ
 किस

 भी  प्रकार  को  सम्बन्ध  नहीं  रहा

 हें  ।  मैं  बिहार  राज्य  सहकारी  मार्केटिंग  संघ  को  अध्यक्ष हु हु
 जिसके  विरूद्ध  कोई  भ्रारोप  नहीं

 लगाये  गये  हैं  |

 दह  समाचार  से  मेरे  सम्मान  को  धक्का  लगा  है  ।  अपन  प्रतिष्ठा  कायम  रखने
 न

 लये  मैं  आपसे  रक्षा  का  रनों  करता  हू  ।

 By  के  विशेषाधिकार  को इस  मामले  में  कूट  साप्ताहिक  बम्बई  ने  कांशी  स

 क्षति  पहुंचाई  है  अरर  संसद  की  प्रतिष्ठा  भंग  की  है  ।

 मैं  श्रीराम  करता  हूं  कि  इस  पंत्र  के  सम्पादक के  विरुद्ध  संसद  के  विशेषाधिकार

 भंग  करने  का  अरोप  लगाया  जाये

 प्रकिया  नियमों  तथा  प्रचालित  प्रथा  के  अनुसार  ह  पहले  इस  पंत्र  के  श्रावक

 क  न
 तथा  सम्पादक  को  अपना  ब्यान  स्रष्टा  S|  देने  के  लिये  कहूंगा  we  की  रिपो

 | अन  के  बाद  में  इस  मामले  को  पुन  सदन  के  सामने  लाउंगा
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 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  सम्पादक  प्रकाशक  अथवा  मुद्रक  आपके  आदेशानुसार
 अपना  प्रतिवेदन  अवश्य  भेजेगा  ।  श्री  सिह  ar  faa  देश  भर  में  कितनी  हजारों  प्रतियों

 में  प्रकाशित  gare  कौर  समाज  में  उनके  सम्मान  को  धक्का  पहुंचा  है  ।  सम्पादक  केवल

 इतना  ही  लिखेगा  कि  यह  सब  गलती  से  छपा है  ।

 अध्यक्ष  महोदय :
 oat  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  जाना  चाहिये  ।

 भी  gata  इस  मामले  को
 विशेषाधिकार  समिति

 को  सौंपा  जाना  चाहिये

 Shri  Shankar  Dayal  Singh  1  I  was  surprised  to  see  a  copy  of  this  paper  at  Bombay.
 this  matter  should  be  viewed  seriously  so  that  the  dignity  of  this  house  could  be  protected,

 श्री  एस०  ए०  हामीम
 :

 मैं  सदन  का  ध्यान  इस  बात  की  रोक  दिलाना  चाहता  हूं
 कि  मानहानि  तथा  विशेषाधिकार  के  प्रश्न  के  बीच  अन्तर  है  ।

 maa  महोदय  :  प्रभी  हमें  इस  बारे  में  कोई  भी  aH  नहीं  देना  चाहिए  ।

 श्री  एस०  ए०  :  इससे  श्राप  कोई  निश्चय  कर  पायेंगे  |   ्f

 अध्यक्ष  महोदय  ।  इस  बार  में  कोई  वाद  विवाद  नहीं  होना  चाहिऐ  यह  एक  गम्भीर

 मामला  हैं  |

 व्यवधान

 अध्यक्ष  इस  बारे  में  किसी  भी  बात  की  अनुमति  नहीं  दूंगा  ।  कोई  भी

 बात  कार्यवाही  वृतान्त  में  शामिल  नहीं  की  जायेगी  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  aaa  कहा  है  कि  सम्पादक  को  अपना  जवाब  देने  के  लिये  कहा

 जायेगा  कि  ऐसा  क्यों
 gar

 ।  सम्पादक  द्वारा  क्षमा  मांगने
 के

 बाद  यहं  मामला  बन्द  कर

 fear  जायेगा  ।

 oft  सिंह  के  विरुद्ध  गम्भीर  भ्रारोप  लगाये  गये  ड्राप  सम्पादक  को  पत्र  तो  जरूर

 लिखें  लेकिन  इतना  हो  पर्याप्त  नहीं  है  ।  इत  मामले  को  विशेषाधिकार  समिति  को  सौंपा

 जाना  चाहिए  ।

 श्री  बसंत  सम्पादक  ने  मानो  सदस्य  का  faa  प्रकाशित  किया  है  ।  एक

 माननोय  सदस्य  को  किस  प्रकार  का  सुरक्षण  प्राप्त  है  ।

 went  महोदय  श्राप  कोई
 सूझ  व  नहीं

 दे  रहे  ।

 श्री  वसंत  साठे  :  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  इस  मामले  को  विशेषाधिकार  समिति  को

 सपा  जाये  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  यह  एक  गम्भीर  मामला  मैंने  कहा  था  कि  मैं  प्रकाशक

 झर  सम्पादक  को  अरपना  जबाब  देने  के  लिये  कहूंगा  झर  उनका  जवाब  भराने  के  बाद  ही मैं

 मामले  को  फिर  से  सभा  के  सामने  लाउंगा  ।  उस  समय  हम  मामले  को  विशेषाधिकार  समिति

 को  सौंप  संकते  हैं  ।  यहीं  सामान्य  प्रक्रिया  है  ,  पालन  हमें  करना  चाहिये  ।

 हम  उनसे  एक  सप्ताह  के  अन्दर  उत्तर  देने  के  लिये  कह  सकते  हैं  ।

 श्री  नवल  fea  सिह  इसका  निर्णय  इस  अधिवेशन  के  स्थगित  होने  से  पहले  होना

 चाहिये  ।

 श्रष्यक्ष  महोदय  :
 मैं  एक  सप्ताह  के  अन्दर  कह  रहा  हूं  |
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 दिल्ली  बिकास  प्राधिकरण  का  ad  1974-75  का  arfan  satrafin  afwaza,

 चके जरात  नगर  आयोजन  तथा  नगरीय  विकास  अधिनियम  तथा

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण के  अ  1971-72  के  प्रमाणित  ae  |

 म निर्माण  शौर  श्रावास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  के०

 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  दिल्ली  विकास  1957  की  धारा  26  के  sata  दिल्ली

 विकास  प्राधिकरण  के  वर्ष  1974-75  के  वार्षिक  प्रशासनिक  प्रतिवेदन

 तथा  sac  को  एक  प्रगति  ।

 [water  में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०  टी०  11168/76]

 (2)  गुजरात  राज्य  विधान  मण्डल  का  झ्र धि नियम

 1976  की  धारा  3  को  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत  गुजरात  नगर  ग्रा यो  जन

 तथा  नगरीय  विकास  1976  (1976  का  राष्ट्रपति  का

 नियम  संख्या  27)  ता  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  जो  दिनांक

 21  1976  के  भारत  के  राज पत्न  में  प्रकाशित  हु प्रा था  ।

 [warez  में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०  टी०  11169/76]

 (3)  दिल्ली  विकास  1957  की  धारा  25  की  उपधारा  (4)  के

 अ्रन्तर्गत  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  वर्ष  1971--72  के  प्रमाणित  लेखें

 तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 प्रतिवेदन  ।

 [aarera  में  रखा  गया  दिये  संख्या  एल०  टी०  1170/76]

 तमिलनाडु  पंचायत  विस्तार  )  श्रधिनियधम  तथा  तमिलनाडु

 पंचायत  संघ  परिषद  अधिनियम

 मैं  श्री कृषि  श्र  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झण्णासाहिब  पी०  :

 शाहनवाज  खां  की  कौर  से  तमिलनाडु  राज्य  विधान  मण्डल  शक्तियों  का  प्रत्यायोजन )

 अधिनियम  1976  की  धारा  3  की  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत  राष्ट्रपति  के  निम्नलिखित
 =

 अधिनियमों  तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  ्र

 तमिलनाडू  पंचायत  1976  (1976 (1)
 ध  राष्ट्रपति  at  अधिनियम  संध्या  32)  जो  दिनांक  29  1976

 के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  eur  था  ।

 (2)  तमिलनाडू  पंचायत  संघ  परिषद  अधिनियम  1976

 (1976  का  राष्ट्रपति  का  अधिनियम  संख्या  33)  दिनांक  31

 1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हु  ar

 में  रखा  गया  देखिए  संख्या
 एल०

 टी०  11171/76]
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 23  1976  सभा  पर  रखे  गये  पत्र ee

 राजभाषा  के  सरकारी  कार्यों  के  लिये  1976

 गृह  कामिक  कौर  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  काय  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 श्री  ओम  मेहता )
 मैं  राजभाषा  ufyfaza  1963  की  धारा  8  की  उपधारा  (2)  के

 अस्तगत  राजभाषा  के  सरकारी  कार्यों  के  लिए  1975  तथा  अंग्रेजी

 की  एक  प्रति  जो  दिनांक  17  जलाई  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना

 सख्या  सा०  ato  fio  1082  प्रकाशित  हुए  थे  ।  सभा  पटल  पर  रखता  हुं  ।

 [wearer  में  रखा  गया  दिये  संख्या  एल०  टी  11172/76]

 सीमा  शुल्क  अघिनियम
 तथा  सीमाशुल्क  टैरिफ  अघिनियम  के

 श्रन्तगत

 राजस्व  कौर  बैकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  कुमार  :  मैँ

 नन निम्नलिखित  पत्न  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  सीमाशुल्क  अधिनियम  1962  की  धारा  159  के  श्रत्तगंत  अधिसूचना

 संख्या  सा०  स०  नि०  से  519(5),  521(F)  से  6375)

 से  से  691  (5)  से

 716(%),  720(8)  721(8)  कौर  से  740(s)

 तथा  wast  एक-एक  श्रुति  जो  दिनांक  2  ned,  1976

 के  भारत  राज पत्न  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन

 (2)  aiarmet  टेरिफ  sifatiaa  1975  कीਂ  धारा  10  के  aeITT

 लिखित  अधिसूचनाओं  तथा  wash  की  एक-एक  प्रति

 तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन

 सीमाशुल्क  टैरिफ  (quisfes  किंगडम  शौर  शय  म्रधिमानी  क्षेत्रों

 के  मूल  का  होने  का  1976,  जो  दिनांक  2

 1976  &  भारत  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  alo  स  fao

 में  प्रकाशित  हुए थे  ।

 शुल्क  टैरिफ  ara  गणराज्य  कौर  यूगोस्लाविया  के  मल

 का  होने  के  1976,  जी  दिनांक  अगस्त  1976

 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सां०  पाण  fro  71615)

 में  प्रकाशित  हुए  थे  |

 976  के म्रतिरिक्त  शुल्क  नियम  1976  जो  दिनांक  2

 भारत  क

 सप्त  े

 अधिसूचना  संख्या  ato  ato  नि०  722(s)

 में
 प्रंवाशिंते  हुएं थे

 (3)  सीमाशुल्क  शरीफ  1975  की  धारा  4  की  उपधारा  (5)

 sata  अधिसूचना  संख्या  सा०  पाठ  fao  715 (5  कौर
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 तथा  wast  की  एवं  एक  जो

 2  1976  के  भारत  के  रा  जपत गिल  में  प्रकाशित  हुई  थी  एक

 ब्याख्यात्म्व  ज्ञापन  |

 [taraa  में  var  गया  देखिये  संख्या  एल०  टी०  11173/76]

 तमिलनाडु  ग्र ति रिक्त  निर्धारण  तथा  अतिरिक्त  जल  उपकर  नियम  के

 संशोधन  सम्बन्धी  अधिसूचना

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदार  नाथ  मैं

 राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  दिनांक  31  1976  को  जारी  को  गई

 घोषणा  के  खण्ड  के  साथ  पठित  तमिलनाडु  श्रुति रिक्त  निर्धारण  तथा  श्रतिरिवत

 जल  उपकर  विशेष  निर्धारण  तथा  विशेष  जल  vast  1963  की  धारों  16  की

 उप  परा  (2)  के  अन्तर्गत  प्रशिक्षु  वना  संख्या  जी०  श्री ०  एम ०  1258  प्रंग्रेजी

 की  एक  जो  दिनांक  26  1976  के  तमिलनाडू  सरकार  राजपत्र  में

 प्रकाशित  .  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  तमिलनाडू  अतिरिकत  निर्धारण  तथा  श्रीजीत  जल

 उपकर  faa,  1963  में  कतिपय  संशोधन  frat  गये  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०  Ao  11174/76]

 भारतीय  प्रबन्ध  बंगलौर  के  ag  1975-76  के  विधिक

 प्रतिवेदन  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे

 farart  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में
 उपमंत्री  डी०  पी०  :

 मैं  भारतीय  प्रबन्ध  बंगलौर  के  वर्ष  1975-76  वाक  के  तथा

 । अंग्रेजी  संस्करण  )  की  एक  प्रति  तथा  लेखापरीक्षित  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ

 [xarea  में  रखा  गया  द  लिये  संध्या  ao  टी  ०
 11175/76]

 at  कनक  ननका  ह  पण  प  बन

 अ्रतिरिक्त  अनुदान  साँग  1973-74

 DEMAND  FOR  EXCESS  GRANT  (GENERAL)  1973-74

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुडौल  :  मैं  वर्ष  1973-74  के  बजट

 सम्बन्धी  अतिरिक्त  अनुदान  की  मांग  का  एक  विवरण  प्रस्तुत  करती  हूं  ।

 हिन्दुस्तान  पैट्रोलियम  में  के  शेर  शेयरों  के  बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE.  ACQUISITION  OF  REMAININ  G  SHARES  OF  ESSO  IN
 HINDUSTAN  PETROLEUM  CORPORATION  LTD.

 पेट्रोलियम  मंत्री  Fo  डी०  :  माननीय  सदस्यों  को  विदित  है  कि  सरकार  Ad-

 मान  परिसम्पत्तियों  ate  सुविधाओं  तथा  जनता  को  मिलने  वाली  सेवा  के  स्तर  में  सुधार  करने  के  लिए

 तेल  उद्योग  के  पुनर्गठन  पर  विचार  कर  रही  है  ।  इस  उद्देश्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  हम  विदेशी  तेल
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 तथनितनाड  के  संबंध  में  जारी  की  गई  उदघोषणा  के 1  1898

 नाग  रखने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प--स्वीकृत

 नयों  को  ग्रसने  हाथ  में  लेने  के  लिए  चल  रहे  विचार-विमर्श  को  पूर्ण  करने  में  सक्रिय  रूप  से  लगे

 सदन  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  काल टेक्स  असम  तेल  कम्पनी  की  परिसम्पत्तियों  को

 art  भ्रधिकार  में  लेने  के  लिए  उनके  साथ  बातचीत  चल  रही  है  ।  इस  बीच  सरकार  न  हिन्दुस्तान

 पेट्रोलियम  कारपोरेशन  लिमिटेड  में  एक्सॉन  के  26  प्रतिशत  शेयर  अपने  अधिकार  में  लेने  के  लिए

 एक्सॉन से  बात  की  है  ।  1974  में  हस्ताक्षर  किये  गये  करार के  अ्रनसार ये शेयर ये  शेयर  1981  में

 सरकार  को  हस्तान्तरित  होंगे  किन्तु  एव सोन  के  साथ  हाल  ही  में  विचार-विमश  go  हो  चुके  हैं  तथा

 करों  की  3,096,600  डालर  के  भगतान  पर  1  1976  केत  इन  शेयरों  को  सौंपने के
 बारे  में  एक  समझौता  हो  गया  इस  संबंध  में  आरोप चा  रिक  समझौते  पर  1976  में  हस्ताक्षर

 किये  जायंगे  ।  इससे  1974  में  एक्सॉन  के  74  प्रतिशत  शेयरों  को  अपने  अधिकार  में  लेने  से

 मूल  तथा  ब्याज  की  राशि  के  भगतान  की  वर्तमान  व्यवस्था  पर  किसी  प्रकार  का  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा

 पु  समझौते  के  अ्रचसार  एक्सॉन  1980-81  तक  भअ्रशोधित  तेल  की  सप्लाई  करता  रहेगा  |  इस  वीणा

 विमश  के  दौरान  एक्सॉन  द्वारा  प्रदर्शित  सहयोग  के  लिए  सरकार  की  अर  से  मैं  उनकी  हना

 करता हु  ।

 कोरबा  उबर  परियोजना  के  बारे  मसें  वक्तव्य

 STATEMENT  RE.KORBA  FERTILIZER  PROJECT

 बे्रक  और  रसायन  मंत्री  पी०  सी०  :  कोरवा  एवं रक  प्रायोजना  के  बारे  में  सैर

 समय  समय  पर  अपनी  चिन्ता  व्यक्त  करते  रहे  हैं  तथा  संसद  के  दोनों  सदनों  में  इस  विषय  पर  अने
 कै

 प्रश्न  पूछे  गये  हूं  ।  मत  मैं  स्थिति  को  स्पष्ट  करने  के  लिए  यह  वक्तव्य दे  रहा  हूं  ।

 2.  कोरबा  उकेरा  प्रिया  जना  को  समाप्त  नहीं  किया  गया  है  ।  प्रायोजना  के  कार्य  की  गति  धी  मी

 अवश्य पड़  गई  है  तथा  संसाधनों  की  कमी  के  कारण  उस  पर  होने  वाला  व्यय  बिखर  गया  है  ।

 न्वयन  हेतु  प्रायोजना  को  1974 में  प्रारम्भ  किया  गया  था  तथा  1976 तक  इस  पर  11.  37

 करोड़  रुपये  की  राशि  खे  की  जा  चुकी  है  ।  मैं  सदन  को  आश्वस्त  करना  चाहता  हूं  कि  इस  प्रायोजना

 का  काय  1977-78  से  तेजी  के  साथ  आरम्भ  कर  दिया  जायेगा  तथा  इस  प्रायोजना  को

 शीघ्र  पुरा  किया  जायेगा  ।

 तमिलनाडु  के  सम्बन्ध  में  जारी  को  गयी  उदघोषणा  के  लाग  रखने  के

 बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 STATUTORY  RESOLUTION  RE  CONTINUANCE  OF  PROCLAMATION
 TAMIL  NAD

 Mey  महोदय :  WA  सभा  20  1976  के  श्री  के ०
 ब्रह्मानन्द  रेडडी  द्वारा  पेश  किये

 गये  निम्नलिखित  संकल्प  पर  कौर  चर्चा  करेगी

 यह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  संविधान  के  भ्रनूच्छेद  356  के  अधीन  तमिलनाड़ु  के  सम्बन्ध

 में  दिनांक  31  1976  को  जारी  की  गई  उदघोषणा  को  10
 SS.

 19764  मास की  अवधि  के  लिए  आर  लाग  रखने  का  अनुमोदन  करती  है  14.0 4.0
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 Statutory  Resolution  re.  continuance  in  force  of  Proclamation

 -
 in  respect  of  Tamil  Bhadra  1,  1898  (Saka)

 श्री  दिनेश  भट्टाचार्य  :  मैं  इस  संकल्प  का  विरोध  करता  हूं  ।  जब  द्रु  सरकार

 को  हटाया  गया  उस  समय  भी  हमने  ग्रसना  विरोध  प्रकट  किया  था  ।  सरकार  को  प्रजातन्त्र  विरोधी

 कदम  उठाने  के  बजाये  वहां  चुनाव  करा  लेने  चाहिये  थे  ।  तमिलनाडु  के  लोग  भी  ऐसा  ही  चाहते थे
 ।

 कांग्रस  ही  इस  चुनाव  में  जीत॑  जाती  |  यह  प्रजातन्त्र  विरोधी  नीति  को  देश  भर  में  चलाने  का

 ही  तरीका  हो  सकता  है  ।  हमारे  दल  ने  कांग्रेस  दल  की  इस  कार्यवाही  का  सख्त  विरोध  किया  है  ।

 राष्ट्रपति  राज  जारी  रखने  के  लिये  मंत्री  महोदय  ने  कोई  विशेष  कारण  नहीं  दिये  है  ।

 मंत्री  महोदय  ने  केवल  इतना  हो  कहा  है  कि  वहां  राष्ट्रपति  cas  जारी  रखना  जरूरी  है  ।  श्राप

 कह  रहे  हैं  कि  gan  दल  के मंत्री  भ्रष्ट  थे  तथा  श्राप  प्रशासन  को  स्वच्छ  बना  रहे  हैं  ।  यह  सब  कहने
 का  क्या  आधार  है  ?  लेकिन  मैं  जानता हुं

 कि  भ्रष्टाचार  में  वृद्धि  होती  जा  रही  है  |  मंत्री  महोदय  चाहें
 तो

 मैं  कुछ  नाम  उन्हें बता  सकता हूं
 ।  वहां  राष्ट्रपति  राज  जारी

 रखने  के  विशेष  का  रण  हैं
 ?  सरकार

 को  इस  मामलें  पर  पुनः  विचार  करना  चाहिये  कौर  वहां  पर  चुनाव  कराने  चाहिये  ।

 AGS  मन  में  भय
 है  कि

 मतदान  होने  पर  जनता  श्रमिकों  अस्वीकार  कर  देगी  |  जनता  मु

 को  मत
 न  परन्तु  कांग्रेस  को  भी  मत  नहीं  देगी  ।  शापने  भाई  सी०  एस०  अधिकारियों  को  राज्यपाल

 का  सलाहकार  नियुक्त  किया  है  ।  इन  लोगों  का  जनता  से  कोई  सी  धा  सके  नहीं  होता  ।  ये  जनता  का

 भला  कैसे  कर  सकते  हैं  ?

 प्रतिवेदन में  प्रत्येक  जिले  में  कुछ  समितियों  की  स्थापना  की  बात  कही  गई  उनके  क्रिया

 कलाप  क्या  होंगे  ?

 इस  विधेयक  का  कोई  भी  सेन  नहीं  कर  सकता  |  मेरा  कहना  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 सारे  देश  को  केन्द्र  कै  तानाशाही  शासन  में  रखने  की  प्रथा  समाप्त  कर  दी  जानी  चाहिए  |  श्रापने

 wat  पद्धति  का  परित्याग  कर  दिया  है  ।  सभी  शक्तियों  का
 केन्द्रीयकरण

 करने  की  बजाय  झ्रापकों

 शर  अधिक  शक्तियां  राज्यों  को  देनी  चाहिए  ।

 श्राप  प्रतिवेदन  में  जो  कुछ  भी  परन्तु  द्रमुक  के  हटाये  जाने  के  राज्य  की  स्थिति  में

 कोई  भी  सुधार  नहीं  ग्रा  ।  प्रतिवेदन  में  सूखे  की  स्थिति  का  उल्लेख  किया  गया  है  ।  इससे
 40

 प्रतिशत

 अनाज  के  उत्पादन  पर  प्रभाव  पड़ा  है  कौर  मूल्यों  में  वृद्धि  हो  गयी  है  |  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  के  उत्तर  में

 सरकार  ने  स्वीकार  किया  है  कि  वस्तुझ्मों  के  मूल्य  बढ़े  हैं  ।

 dares  10  जिलों  में  कम  से  कम  पेय  जल  की  तुरन्त  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।  नये  खोदे  जाने

 वाले  नलकूपों  की  देखभाल  का  प्रबन्ध  अत्यन्त  झ्र संतोषजनक  है  |

 जो  किसान  तपनी  फ़सलें  बिचौलियों  को  सस्ते  दामों  में  बेचते  हैं  किन्तु  उन्हें  वही  चीज  अ्रधिक

 दामों  पर  खरीदनी  पड़ती  है  ।  कहीं  पर  भी  किसान  को  निर्धारित  न्यूनतम  मजूरी  नहीं  मिल  रही  ।  केवल

 उन्हीं  स्थानों  पर  जहां  उनके  व्यवस्थित  संगठन  हैं  श्रमिकों  को  न्यूनतम  मजूरी  मिल  पाती
 है

 ।

 मैं  मंत्री  महोदय  की  इस  बात  से  सहमत  नहीं  कि  श्नौद्योगिक  सम्बन्धों  में  सुधार  शुभ्रा  है  ।  मजदूरों

 की  आवाज  धमकी  देकर  बन्द  कर  दी  गयी  है  ।
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 23  1976  तमिलनाडु  के  संबंध  में  जारी  की  गई  उदघोषणा  के

 a  लागू  रखने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प--स्वीक्वृत

 गन्ना  उत्पादकों  को  अपनी  फ़सल  का  उचित  मूल्य  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।  यही  कारण
 है

 कि

 उन्होंने  गन्ना  मुहय्या  नहीं  किया  ate  मिलें  काम  नहीं  कर  सकीं  ।

 इन  सब  बातों  को  दृष्टि  में  रखते  श्री  ब्रह्मानन्द  रेड्डी  कसे  कह  सकते  हैं  कि  स्थिति  सुधर

 गई  हजारों  श्रमिकों  की  छंटनी  कर  दी  गयी  हैं  ।  50  प्रतिशत  चमड़ा  शोधन  फैक्टरियां  काम  नहीं

 कर  रहीं  ।  श्रमिकों  को  न्यूनतम  वेतन  भी  नहीं  मिल  रहा  ।  परन्तु  यहां  कहा  गया
 है  कि

 उनके  लिये

 पर्याप्त  ara  किया  गया  है  ।

 तमिलनाडु  में  बुनकरों  की  स्थिति  बंधुआ  मजदूरों  से  भी  बदतर  है  |  उनके  लिये  कोई  फ़ैक्टरी

 अधि  नियम  नही ंहै  ।  हथकरघा  बुनकरों  की  स्थिति  बहुत  विषम है  ।

 तमिलनाडू  के  75  इंजीनियरी  उद्योगों  में  जबरी  छुट्टी  तथा  तालाबन्दी  की  घटनाएं

 घट  रही  हैं  ।  विवाद  अधिनियम  में  संशोधन  करके  तालाबन्दी  तथा  जबरी  छुट्टी

 पर  रोक  लगाई  गई  परन्तु  तब  भी  बिना  सरकार  की  के  छंटनी  शादी  की  घटनाएं  हो  रही

 300  से  अधिक  श्रमिकों  वाली  तथा  50  से  अधिक  श्रमिकों
 वाली  फैक्टरियों  में  जबरी  weet  की

 जा  रही  है  ।

 मदुराई  की  बहुत  सी  मिलें  अपने  कर्म चा  रियों  को  नियमित  वे  तन  नहीं  देतीं  ।  50  वर्ष  से  अधिक

 के  श्रमिकों  को  सक्षमता  परीक्षा  देनी  पड़ती  है  26  वर्ष  की  सेवा  वाले  श्रमिक  स्वेच्छा  सेवा  निवृत्ति

 ले  रहे  हूं  ।  तमिलनाडू  में  श्रमिकों  की  यह  स्थिति  है  ।

 मुझे  ग्राह्यं  है  कि  वित्त  मंत्री  ने  कहा  है  कि  तमिलनाडु  राज्य  बिजली  ats  में  24,  000

 चारी  फ़ालतू  हैं  ।  परन्तु  वास्तविक  जांच  से  पता  चला  है
 कि  फ़ालतू  तमंचा  रियों

 की  संख्या  केवल  3000

 है  तथा  उन्हें  भी  राज्य  बिजली  बो  की  फ़ालतू  परियोजनाओं  में  खपाया  जा  सकता  हैं  ।  तमिलनाडु

 राज्य  बिजली  बोले  ने  दावा  किया  है  कि  उतने  करमचारी  नहीं  हैं  जितने  उनके  राज्य  में  हैं  ।  वित्त  मंत्री

 तथा  गृह  मंत्री  द्वारा  बताये  गये  आंकड़ों  में  अन्तर  कयों  है  ?

 मेरा  निवेदन  है  कि  राज्य  विद्युत  ats  के  कम  चीनी  मिल  कम  हाथ करघा

 बुनकरों  कौर  चमड़ा  रंगने  वाले  कमेंचारियों  के  मामले  में  सरकार  द्वारा  जांच  की  जानी  चाहिये  ।  इन

 कर्मचारियों  का  देना  किया  गधा  है  अरब  ग्रॉद्योगिक  विवाद  अधिनियम  का  संशोधन  होने  के  बाद  भी  कोई

 पाएवतेंनਂ  नहीं  avd  i  जबरी  छटनी  ate  तालाबन्दी  कभी  चल  रही  है  ।  उन  पर  कोई  रोक

 नहीं  हैं  ।

 तमिलनाडु  सलाहकार  समिति  में  हमारे  प्रतिनिधि  ने  बताया  है  कि  वहां  पर  कानून  दौर

 व्यवस्था  की  स्थिति  ठोक  नहीं  है  ।  गिरफ्तार  किये  गये  लोगों  को  हवालात  में  ले  जाकर  पीटा  जाता  है  ।

 कयों  ?  ग्रां सुका  कौर  भारतीय  रक्षा  नियमों  के  श्रन्तगंत  गिरफ्तार  लोगो  के  साथ  जेल  में  व्यवहार

 नोट है  ।  राजनैतिक  कौदियों  के  साथ  वह  व्यवहार  नहीं  किया  जाता  जो  किया  जाना  चाहिये  ।

 5-7-1976  की  ato  श्राई०  टो  ०  या  के  दो
 primate  सुन्दर राज ने  कौर  बाबू  को  तरावड़ी

 टैंक  फैक्टरी  प्रतीक  दारा  गिरफ्तार  किया  गया  और  उन्हें  श्रावणी  पलिस  स्टेशन  में  10  दिन  तक  रखा

 गया  कौर  Alo  भाई  डी०  इन्सपैक्टर  ने  हवालदार  की  मदद  से  उन्हें  यातना  पहुंचाई  |  उनके  विद्ध
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 Statutory  Resolution  re.  continuance  in  force  of  Proclamation
 in  respect  of  Tamil  Nadu—Adopte  August  235  1976

 जाने  की यह  आरोप  था  कि  उन्होंने  श्रांयुका  के  रन  गिरफ्तार  टक  फैक्टरी  के  कम  चा रियों  को

 मांग  करने  वाले  पर्चो  बांटे  थे  ।  क्या  ि  मांग  करना  अपराध  है
 ?  क्या  राजनी  तिक  wie  कामिक  संघ

 कमेंचारियों  के  साथ  ऐसा  व्यवहार  किया  जाना  चाहिये
 ?

 यहां  कहा  गया  हैं  कि  कमजोर  वंग  के  लोगों  की  are  विशेष  ध्यान  दिया  जायेगा  ।  मैं  जानना

 चाहता हूं  कि  अनुसूचित  जातियों  के  कितने  व्यक्तियों  को  श्रावास  के  लिये  भूमि  दी  गई  fared  लिये

 वायदा  किया  गया  था  ?  क्या  यह  संच  नहीं  है  कि  गांवों  के  निहित  cara  वाले  व्यक्ति  ग्रनुसुचित  जातियों
 नि

 का  दमन  कर  रहे  हैं  सनौर  जब  उन  के  विरुद्ध  पुलिस  से  शिकायत  की  जाती  है  तो  हमेशा  यह  देखा  war

 हैं  कि  शिकायत  करने  वाले  व्यक्ति  को  या  तो  पलिस  हवालात  में  डाल  दिया  जाता  हैं  at  उसे  fear  अन्य

 प्रकार  से  तंग  किया  जाता  है  ।  लोगो  को  अपने  अधिकार  से  वंचित  किया  गया  है  ।

 अब  समय  ग्रा  गया  है  कि  गहे  मंत्री  इस  मामले  को  मानवीय  पहल  से  देखें  शरर  विचार  करें

 कि  क्या  यह  रास्ता  सही  है  अथवा  हुम  अपनी  सरकार  जनतांत्रिक  ढंग  से  स्वयं  चुनें  ।  सरकार  कहीं  तो

 रुके  कौर  इस  रवैये  को  समाप्त  करे  जनता  को  wea  प्रतिनिधि  चलने  झोर  ग्लानि  सरकार

 का  शअ्रधिकार  दे  ।

 ी  के०  गोपाल  :  मैं  aay  गह  मंत्री  ढारा  तमिलनाड़ु  में  राष् टब ति  शासन

 खाने  सम्बन्धी  पेश  किये  गये  संकल्प  का  सेन  करता  हुं  ।

 यह  कहना कि  तमिलनाड़ु  में  कुछ  नहीं  किया जा  रहा  गलत है  ।  मेरे  मित्र  ने  कहा  है  कि

 तमिलनाडु में  ग्राउंड  का  साम्राज्य  प्र
 पुलिस

 राज  चल  रहा  है  ।  यह  ठीक  नहीं  है  ।  वहां  अब  चारों

 प्रो  अ्रनुशासन  है  जिसका  भ ् तपुव  सरकार  में  प्रभाव  था  ।  उस  समय  भष्टाचार  का  बोलबाला  था

 परन्तु  अब  सब  कुछ  बदल  गया  वत  मानਂ  प्रशासन  के  विकास  काय  भी  भूतपूर्व  सरकार  के  विकास

 कार्यों  से  कहीं  प्रतीक  शभ्रच्छ हैं

 इस  समय  वहां  केवल  दो  परामशं  दाता  हैं  ।  वे  कार्य  का  भार  वहन  करने  में  अ्रसमथ  हैं  ।

 गह  मंत्री  की  संख्या  तीन  या  अधिक  किये  जाने  की  आवश्यकता  पर  विचार  करें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  साप  अपना  भाषण  मध्याहन  के  बाद  जार  |

 en  ne  ee

 तत्पश्चात  लोक  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिये  14.  00  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई ।

 The  ok  Sabha  adjourned  for  Lunch  till  Fourteen  of  the  Clock

 लोक  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  बाद  14.03  बजे  पुनः  समवेत  हुए  ।

 The  Lok  Sabha  re-assembled  after  lunch  at  three  minutes  past  Fourteen  of  the  Clock

 (sareqet  महोदय  trate

 Mr.  ‘DEPUTY  SPEAKER  tn  the  Chair,

 तमिलनाडु  के  सम्बन्ध  में  जारी  की  गयी  उदघोषणा  के  लाग  रखने  के  बारे  में

 सांविधिक  संकल्प--जारी

 STATUT  ORY  RESOLUTION  RE.  CONTINUENCE  IN
 OR

 OF  PROCLAMA-
 TION  IN  RESPECT  OF  TAMIL  NADU—Cont

 श्री  के०  गोपाल  :  मैं  बता  रहा  था  कि  राष्ट्रपति  शासन  लागू  होने
 के  बाद  तमिलनाडु

 में  किस  प्रकार  हालत  में  सुधार  gars  ।
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 तामिलनाडु  के  संबंध  में में  जारी  की  गई 1  1898

 लागਂ  रखने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प-*स्वीकृत eee

 iaifvn  क्षेत्र में  1  1976  तक  17  बार  काम  रुका  जिससे  2500  कम  चारी

 वित  हुए  तथा  15  फरवरी  तक  15  विवादों  को  निपटाया  गया  131  जुलाई  तक  कोई  भी  विवाद  नहीं

 रहा  ।  केवल  तीन  हड़तालें  हुई  जिनमें  226  कोंचा  रियों  ने  भाग  लिया  are  एक  भी  तालाबन्दी  नहीं

 हुई  ।  एसा  इस  कारण  हम्ना  कि  कम  चा  रियो ंने  समान  सार  काम  किया  |  इस  प्रकार इस  क्षेत्र  में

 नीय  सुधार  हुमा  ।

 छात्र  कालेजों  में  जा
 रहे

 पूरी  कक्षाएं  लगती  हैं  ।  सभी  कुछ  ठीक  चल  रहा है  ।  व्यावसायिक

 कालेजों  जो  भ्रष्टाचार  के  एडेड  थे  तथा  जहां  सीटों  की  बिक्री  होती  इस  या  8  वर्ष  मैं

 पहलों  बार  बरूण  योग्यता के  प्राकार  पर  उम्मीदवारों  को  दाखिला  feat  गया  ।  अतः  AS  कहना

 उचित  नहीं  है  कि  राष्ट्रपति  के  शासन  में  कुछ  नहीं  हो  रहा  है  ।

 कहा
 गया  हैं  कि  हाथ करघा  कामना  रियों  के  लिये  कोई  श्रमिक  कानून  नहीं है  ।  यह  स्थिति  सारे

 देश में  si  कवल  तमिलनाडु  की  बात  तमिलनाडु  में  बिमान  सरकार  की  इस  आधार  पर

 ग्रा लोच ना  करना  ठीक  नहीं  है  ।  हाथ करघा  क्षेत्र  में  सुधार  की  गुंजाइश  है  ।  हाल  में  तीन  परियोजनाएं

 चालू  की  गई  उनमें  से  ए  क  निर्यात-प्रधानਂ
 है  जिससे  10,000  बुनकरों  को  लाभ  होया  ।  यह  सच  नहीं

 है है  कि  बुनकर  बे बेकार  ये  योजनाएं  बुनकरों के  लिये  लाभ  दायी  हैं  ।

 जहां  तक  राज्य  सरकार  द्वारा  सुखा  राहत  काय  किये  जाने  का  सम्बन्ध  है  मैं  गह  मंजरी  से जानना

 चाहता  हुं  किਂ  जहां  स्थायी व्यवस्था  की  जा  सकती  है  वहां  सूखा  राहत  कार्यों  पर  पैसा  खच  करते  रहना

 क्या  श्रावक  है  ।  मेरे  निर्वाह  न-क्षेत्र  में  गोयल  जलाशय  परियोजना  है  ।  शुरू  में  इसकी

 मानित  लागत  25  करोड़  रुपये  थी  ।  परन्तु  विंमान  अनुमान  10  करोड़  रुपये  का  है  ।  इससे  20,000
 न्  woe

 एकड़  afa  का  लाभ  मिलेगा  ।  यदि  इस  परियोजना  का  काम  197  जब  य  ६  नन  ne  गई  TS

 कर  दिया  जाता  तो  वहां  सुख  का  स्थायी  प्रबन्ध  हो  जाता  मरार  राहत  कार्यों  पर  इतना  धन  व्यय  न  करना

 पड़ता
 मैं  चाहता हुं  कि  गृहमंत्री  इस  पर  विचार करें  ।

 जहां  तक  ग्रावश्यक  वस्तु भ्र ों  की  उपलब्धता  का  सम्बन्ध  मुझ  खद  से  कहना  पड़ता  है  कि  राज्य

 में  इनको  प्रभाव  हो  जाता  है  मूंगफली  के  तेल
 की

 सफल  ई  की  जानी  चाहिये  ।  लोगों  को

 यक  वस्तुएं  उपलब्ध  हों  श्री  त्पादकों  को  उचित  मूल्य  मिले  इसके  तुरन्त  कदम  उठाये  जाने  चाहियें  ।

 जहां  तक  कृष्णा  नंदी  का  पानी  मद्रास  को  देने  का  सम्बन्ध  15  फ़रवरी  को  प्रधान  मंत्री  ने

 मद्रास  में  एक  ग्राम  सभा  में  घोषणा  की  थी  कि  कृष्णा  नंदी  का  पानी  मद्रास  शहर  में  लाया  जायेगा

 परन्तु  वत  मान  प्रशासन  ने  इस  समृबन्ध  में  कोई  कारगर  कदम  नहीं  v5.4  हैं  ।

 मेरे  विचार  में  सरकारी  स्तर  की  वार्ता  चल  रही  है  ।  ये  वार्ता  पुरी  हो  जानी  चाहिये  तथा  काम

 हो  जाना  चाहिये  ।  राजस्व  की  बकाया  राशि  भी  शीघ्र  age  की  जानी  चाहिये  लेकिन  एसा  करते

 समय  किसानों  को  त  ग  नहीं  किया  जाना  चाहिये  |

 ara  की  फसल  की  स्थिति  भी  ठीक  नहीं  है  ।  गन्ने  के  मूल्य  जो  निश्चिंत  किये  जाते  हैं  वे  किसानों

 के  परिश्रम  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पर्याप्त  नहीं  हूँ  ।
 सरकार

 को  इस  जोर  ध्यान  देना  चाहिये  ।

 इसके  अ्रतिरिक्त  गृह  मंत्री  के  दो  भ्रमण  सलाहकारों  की  नियुक्ति  भी  ea  चाहिये  क्योंकि

 कार्यभार  बढ़ता  जा  रहा  है  ।
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 Statutory  Resolution  re.  continuance  in  force  of  Proclamation
 in  respect  of  Tamil  Nadu—Adopted  Bhadra  r,  1898  (Saka)

 oe

 श्मा  एम  कत्ताभुतु  :  हम  सब  va  परिस्थितियों  से  अवगत  हैं  जिसके

 wats  31  1976  को  त्तमिलनाड़  में  राष्ट्रपति  शासन  की  उद्घोषणा  की  गई  ।

 उस  समय  को  द्रमुक  सरकार  भारत  सरकार  द्वारा  घोषित  आपात  स्थिति  की  उपेक्षा  कर  रही

 थी  ।  वह  खले  श्राम  पाक  होने  कम  सेन  कर  रही  थी  ।  यदि  केन्द्र  ठीक  ससमय  पर

 कार्यवाही  करता  तो  तमिलनाडु  की  समाज  राष्ट्रविरोधी  ate  प्रतिक्रियावादी  तथ्यों
 के  लिए  स्वर्ग  बन  गया  होता  ।  उसने  प्रधान  मंत्री  के  20  सुतली  कार्यक्रम  को  लाग  करने  की

 are  भी  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  ।  अतः  केन्द्र  के  सामने  राष्ट्रपति  शासन  लाग  करने  के  अलावा

 कौर  कोई  विकल्प  नहीं  रहा  ।

 ह  प्रसन्नता  की  बात  है  कि  राज्य  को  शेष  भारत  के  साथ  जोड़े  जाने के  प्रयत्न

 हो  रहे  हैं  कमी  अधिकतम  सीमा  अ्रधिनियम  को  लाग  मारने  लिये  प्रभावकारी  कदम

 उठाएं  गए  हैं  तथा  बन्धक  मजदूरी  को  अवध  घोषित  कर  दिया  गया  हे  तथा  उस  पर
 aq  लगा  दिया  गया  है  ग्रामीण  ऋण  को  समाप्त  करने  के  कार्यक्रम  को  प्रभावशाली

 उपाय  किए  गये  हैं  ।  परन्तु  aia  के  लोगों  की  कृषि  सम्बन्धी  आवश्यकता  के  लिए  ऋण

 मिलने  में  कठिनाई  हो  रही  है  ।  इसलिए  उसके  लिए  इन  सुविधाओं  का  बढ़ाया  जाना

 विश्क  है

 कृषि  भूमि  की  झअ्रधकतम  सीसा  लाग  करना  म्यार  हालत  जमीन  का  शीघ्रता  से

 वितरण  करना  20  सतनी  कार्यक्रम  का  एक  आवश्यक  द्रव  >  |  दुर्भाग्यवश  इस  सम्बन्ध  में

 वहं  तेजी  नहीं  दिखाई  जा  रही  जो  इस  में  श्रावश्यपा  यह  खेद  की  बात  है

 कि  सरकार  ने  राष्ट्रीय  दिशा  दर्शन  के  अनुरूप  तमिलनाडू  भूमि  की  प्रीतम  सीमा

 नियम  में  संशोधन  करने  के  लिए  कानून  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  है  ।  गह  मन्त्री  इस
 are

 ध्यान  दें  ate  इस  सम्बन्ध  में  शीघ्रता  से  काम  करें  ।

 जब  तक  मभवच्दिरों  wiz  नाभिक  संस्थानों  की  पांच  लाख  एकड़  भूमि  के  सम्बन्ध  में

 कुछ  नहीं  किया  जाता  afa  सुधार  age  ही  रहेगा  ।  इसी  प्रकार  राज्य  में  इस  समय  हो

 रहे  सौ  सौदों  को  रह  करने  के  लिए  ata  कदम  उठाए  जाएँ  |

 वसूली  मूल्य  के  निश्चित  न  होने  के  कारण  किसानों  में  बड़ा  रोष  है  ।  धान  कौर

 चावल  की  जमाखोरी  समाप्त  न  होना  बहुत  ही  श्रुति  हैं  ।  कई  ऐसे  aract  हुए  हैं  जिनमें

 कए  गए  धान  की  जमाखोरी  को  वापिस  fear  गया  ।  इसकी  जांच  की  जानी

 चाहिए  |

 गन्ने  की  खेती  का  क्षेत्र  बहुत  कम  हो  गया  है  क्योंकि  किसानों  को  लाभप्रद  मूल्य

 नहीं  मिलता  है  ।  इसके  फलस्वरूप  बहुत  से  चीनी  मिलें  बन्द  हो  गई  हैं  ।  चीनी  उद्योग

 सम्बन्धी  इस  गम्भीर  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  कुछ  ठोस  कदम  अवश्य  उठ  ये  जाने

 चाहिएँ  |

 *तमिल  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी
 अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर  |

 Summarised  translated  version  based  on  English  translation  of  the  speech  delivered  in
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 23  1976  तमिलनाडु  के  संबंध  में  जारी  की  गई  उदघोषणा  के

 लाग  रखने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प--स्वीकृत
 क

 ग्रा पात  स्थिति  की  के  तुर  वाद  आवश्यक  aga  के  मलय  गिरे  हैं  ।  लेकिन

 बाद  में  इन  वस्तुभ्नीं  के  मूल्य  फिर  बढ़  गये  हैं  गर्त  आवश्यक
 के

 मलय  घटाने

 लिए  हुर  सम्भव  प्रयास  किए  जाने  चाहिय े।

 तमिलनाडू  के  15  जिलों  में  10  जिले  सुखा  से  प्रभावित  हैं  ।  लेकिन  सुखा  राहत

 उपाय  पुराने  पेपर  ही  न्ियान्वित  किये  at  रहे
 हैं  alt  वर्तमान  सकट  का  मुकाबला  करने

 में  ये  नितान्त  अस्थायी  उपाय  है  ।  गर्त  भ्र स्थाई  उपाय  का  यहं  रिया  खत्म  विद्या  जाना

 चाहिए  |  तमिलनाडू  श्रावस्ती  सूखा  संकट  का  स्थाई  हल  निकालने  के  लिए  ये  उपाय  स्थाई  बनाये

 जाने  चाहिए  |

 waar  क्षेत्र  में  कुछ  सुती  कपड़ा  मिलें  बन्द  होने  की  स्थिति  में  हैं  ।  श्राफ  we

 से  रुग्ण  मिलों  को  acy  हाथ  में  लेने  या  पद  एककों  को  gare  खोलने  के  लिए  wal  तक

 कोई  उपाय  नहीं  जरिए  हैं  ।  यदि  तमिलनाडू  सूखाग्रस्त  रहा  ae  यह  उद्योग  भ्रमित  संकट  में

 न्हीं  तो  इससे  समूचे
 राष्ट्र

 पर
 गम्भीर  प्रतिकूल  संचार  त्र  ।

 गम्भीर  एवं  खेद  का  विषय  तो  यह है है  कि  प्रशासन  में  परब  भी  कहीं  afe है  |

 समाप्त चार  पुश्त  नहीं  हो  पाया  बल्कि  वास्तव  न्य मे यट  निचले  स्तर  पर  बड़े
 गया

 at

 केन्द्रीय प्रतीत  होता है
 कि  प्रशासन  में  कुछ  त्तत्व  राष्ट्रपति  शासन  लाग  करने  पर  तुने  हैं  ।

 सरकार  को  इस  मामले  में  गम्भीरतापूर्वक  जांच  ei TAY  चाहिए  ध्स त्र गैर  प्रशासन  में  से  अवांछनीय

 तत्व  को  समाप्त  करने  न  लिए  कदम  उठने  चाहिएँ  ।

 न्र  अनार  बी०  स्वामीनाथन  ainda  स्थिति  की  घोषणा  के  बाद
 तमिलनाडु

 की  जनता  को  सरकार  परिवर्तन  करने  को  आवश्यकता  हाथी  हुई  ।  लेकिन  राष्ट्रपति

 का  शासन  लागू  होने  मे
 पा  बाद  ही  जनता  को  आपातस्थिति  के  वास्तविक  लाभ  का  पता  चला  ॥

 अब  लोग  यह  महसुस  करते  हैं  कि  शासन  में  परिवर्तन  बहुत  पले  ही  श्री  जा  a  जरिए

 था

 राज्यपाल  अमरो  उसके  सलाहकार  राज्य  में  ईमानदार  शरार  स्वस्थ  दशा  लाने  रोक

 एक  नयी  व्यवस्था  लागू  के  लिए  भरसक  प्रयास  रहे  हैं  ।  सदस्यों  को  गम्भीरता

 की  दृष्टि
 में  रखते  हुए  क्य  सलाहकारों  की  संख्या  बढ़ाकर  चार  पांच  करना  वांछनीय  नहीं

 है  ।  इसके  अलावा  राज्य  की  HATH  पर  विचार  करने  के  लिए  terra  लोगों

 एव  विशेषज्ञों  की  सलाहकार  ufafazi  भी  गठित  की  जानी  चाहिएँ
 ।

 मन्दिरों  का  कार्यभार  देखने के  लिए  ट्रस्टियों  को  अथवा  मन्दिर  समितियों  को  समाप्त

 कर  इनकें  स्थान  पर  बाध्यकारी  अधिकारी  नियुक्त  कर  दिए  गए  हैं  ।  चौकी  इन  मन्दिरों  से

 लाखों  रुपये  प्राप्त  होते  हैं  इसलिए  प्रबन्ध  केवल  कार्यकारी  अ्रधिक्रारियों  पर  ही  नहीं

 छोड़ना  चाहिए  ।  गर्त  ये  मन्दिर  समितियां  फिर  से  गठित  की  चाहिए  अर  इनमें  कुछ

 afar  प्रवृत्ति  के  लोगों  को  नियुक्त  किंया  जाना  चाहिएं  |

 तमिलनाडु  का  सहकारिता  आन्दोलन  जो  की  देश  में  श्रेष्ठ  माना  जाता  था  तब  लोगों

 का  उप हात पात्र  बन  कर  रह  गया  है  ।  सरकार  ने  इन  सहकारी  संस्थानों  को  समाप्त  नर
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 ही  दिया  है  ।  लेकिन  लोगों  को  कुली  ऋण  देने  चाहिएँ  ।  सहकारी  संस्थायें  भी  फिर  से  गठित

 की  जानी  चाहिए  ताकि  की  प्रसिद्धि  फिर  से  होने  लगे  ।

 श्री  हो  ato  qatar  )  गृह  मंत्री  ने  अपने  वक्तव्य  में  जो  दावे  fay

 हैं  वे  तथ्य  यथार्थ  है  ।  तमिलनाडु  में  राष्ट्रपति  शान  के  दौरान  प्राप्त  उपलब्धियों  का

 ब्यौरा  देने  पुस्तिका  वस्तुपरक  एवं  aura  विवरण  है  ।  इसमें  राज्य  में  किए  गए

 प्रत्येक  कार्य  का  विवरण  है  ।  इस  के  काय  सम्पादन  के  लिए  सभी  सम्बन्धित  व्यक्ति  बधाई

 के  पात्र  हैं  ।

 सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  में  बोरिंग  किए  गए  at  बनाना  एक  सराहनीय  कार्य  है  ।  अत्यन्त

 अल्पावधि  में  ही  ऐसे  लगभग  3000  कुएँ  बनाये  गये  हैं  ।  जहां  तक  सहकारी  ग्रान्दोलनਂ  का

 सम्बन्ध  है  शिकस्त  संस्थानों  में  wa  भ्रष्टाचार  नहीं  रहा  है  ।  शिवालयों  में  छल कपट  कौर

 अनैतिक  कार्यਂ  अब  नहीं  होते  हैं  ।  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  विश्वविद्यालय  प्रारम्भ  करने  के

 बारे  में  निर्णय  कर  लिया  गया  है  शरीर  शीघ्र  ही  कार्यवाही  की  जायेगी  ।  जनता  श्री  प्रसन्न

 है  वथोंपि  उसे  द्रमुक  के  9  वर्ष  के  दुशासन  से  छुटकारा  मिल  गया  है  शरीर  wa  ag  स्वच्छ

 वातावरण  में  राहत  की  सांस  ले  रही  है  ।

 तमिलनाडु  में  अत्यन्त  गम्भीर  स्थिति  जो  है  श्री  वह  समचे  तंजौर  के  डेल्टा  में  सूखे

 की  स्थिति  है  ।  कावेरी  के  महीने  में  भी  कम  वर्षा  हुई  हैं  ।  कावेरी  डेल्टा  देश  में  sca

 प्राचीन  डेल्टा  है  ।  कावेरी  में  जल  के  अभाव  के  कारण  लगभग  15  लाख  एकड़  भूमि

 सूखी  पड़ी  है  मत  वहीं  उचित  जल  को  व्यवस्था  करने  हेतु  उपाय  किए  जाने  चाहिए  ।

 केन्द्रीय  क़षि
 मन्त्रालय  को

 यह  काय
 अधिक  गम्भीरता  से  urea  करना  चाहिए  |

 कहीँ  गया  है  कि  wage  प्रशासकों  के  कलाकारों  ले  बारे
 में  उनके  सम्मुख  कोई  प्रमाण

 प्रस्तुत  नहीं  किया  गया  है  ।  उन  लोगों  की  जांच  जारी  हैं  जिनके  विरुद्ध  कदाचार  का  arg

 है  ।  जांच  के  फलस्वरूप  दोषी  पाये  गए  लोगों  के  विरुद्ध  मुकदमा  जाना  चाहिए  |

 कल  ही  यह  तक  दिया  गया  है  कि  नेजरबन्दियों  के  साथ  अच्छा  व्यवहार  किया  लेकिन

 तमिलनाडु  के  अधिकारी  नज  बन्दियों  की  शिकायतें  दूर  करने  के  बहुत  इच्छुक  हैं  ।  इनकी

 शिकायतों  की  अवश्य  ही  जांच  की  जानी  चाहिए  ।

 मन्त्री  महोदय  ने  अपने  वक्तव्य  में  बताया  है  कि  प्रशासनਂ  को  स्वस्थ  बनाने  शर

 इसमें  सुधार  करने  की  दृष्टि  से  अधिकारी  सेवानिवृत्त  करिए  गए  हैं  ate  उनके

 स्थान  पर  उपयुक्त  अधिकारी  नियुक्त  किए  गए  हैं  ।  यह  कार्यवाही  व्यापक  रूप  से  करने

 के  लिए  अनुदेश  दिए  जायें  ताकि  प्रशासन  निमाल  कौर  स्वस्थ  बने

 तमिलनाडु  में  अधिक  बिजली  पैदा  होने  लेगी  लेकिन  यह  पर्याप्त  नहीं  है  ।  इस

 aa  मंडोर  प्रतीक  कार्य  किया  जाना  है  ।  यदि  विद्युत  विभाग  में  रिसी  सक्षम  इंजीनियर

 को  उसका  मुखिया  बनाया  जाये  तो  बेहतर  |

 कहा  गया  है  कि  मंदिरों  की  भूमि  सरकारी  अधिकार  में  की  जाये  ।  संबंधित  व्यक्तियों

 से  परामर्श  किये  बिना  ऐसा  कदम  उठाना  गलत  होगा  ।  ऐसे  मामले  में  बहुत  गहराई  से

 विचार
 करना  चाहिये  कौर  जल्दबाजी  में  कोई  कार्यवाही  नहीं  करनी  चाहिये  ।
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 1  1598  तामिलनाडु  के  संबंध  में  जारी  की  गई  उद्घोषणा  के

 लागू  रख  नेक  बारे
 में

 सांविधिक  cate

 Shri  Swaran  Singh  Sokhi  (Jamshedpur)  :  I  congratulate  the.  Home  Minister  for
 bringing  this  resolution,  which  seeks  to  extend  the  President’s  rulein  Tamil  Nadu  for
 a  further  period  of  six  months.  It  is  quite  well  known  as  to  what  kind  of  situation  prevails
 in  Tamil  Nadu  prior  to  emergency  during  the  DMK  rule  there.  Nowitis  quite  apparant
 for  anybody  to  see  how  the  emergency has  been  helpfulto  remove  the  causes  of  mal-
 administration  and  corruption.  The  people  in  Tamil  Nadu  now  feels  that  they  have
 no  difficulties  since  the  enforcement  of  Pesident’s  rule  there.  They  now  desire  the
 continuation  of  the  President’s  rule  at  least  for  another  twoto  four  years.  If  the  people
 of  Tami]  Nadu  desires  so,  the  President’s  rule  there  would  have  to  be  extended  still
 further.  Government  should  take  stringent  action  against  those  who  are  found  guilty
 as  per  findings  of  Sarkaria  Commissi
 in  Tamil  Nadu  during  DMK  rule.

 on  that  is  investigating  into  the  cases  of
 corruption I  support  this  resolution.

 Shri  Hari  Singh  (Khurja):  I  support  the  resolution  which  seeks  to  extend  the
 term  of  President’s  rule  in  Tamil  Nadu  for  a  period  of  further  six  months.  The  people
 of  Tamil  Nadu  now  feel  greatly  relieved  from  the  conditions  of  lawlessness,  corruption
 and  official  highhandedness  during  the  DMK  rulein  Tamilnadu  since  the  imposition  of
 President’s  rule  there  had  been  gradually  improving  for  the  better.  The  food  situation
 there  is  now  under  control  hnd  a  reserve  stock  of  1°5  lakh  tonnes  of  rice  has  been  raised.
 The  prices  of  all  essential  commodities  there  have  now  been  brought  down,  after  the  Presi-
 dent’s  rule  was  imposed  there.  These  were  commendable  gains  of  President’s  rule  there.
 It  was  demand  of  the  people  of  Tami]  Nadu  that  the  period  of  Presidents  rule  should  be  ex-
 tended.  I  therefore,  support  this  resolution.

 श्री  श्रण्णासाहिब  गोटलीब  :  हमारी  प्रधान  मंत्री  ने  अपने  भाषण

 सन  दिया  है  कि  मद्रास  शहर  की  पेय  जल  की  झ्रावश्यकताओओं  पर  विचार  किया  जायेगा  श्र

 निकट  भविष्य  में  इसे  हल  कर  लिया  जायेगा  ।  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  के  हस्तक्षेप  से  तीन

 राज्यों  में  अंतर्राज्यीय  समझौता  हो  गया  है  कि  कृष्णा  नदी  का  15  टी०  एम०  सी०  पानी

 मद्रास  को  सप्लाई  किया  जायेगा  |  ae  मद्रास  शहर  की  जनता  के  लिए  वरदान हूं  ।  यह

 झौता  क्षेत्रीय  सहयोग  के  लिए  प्रोत्साहन  बन  गया  है  ।  महाराष्ट्र  भ्रातृत्व  की  भावना
 से  .

 मद्रास

 शहर  में  पानी  की  कमी  को  कुछ  सीमा  तक  दुर  करने  के  लिए  कृष्णा  नदी  के  जल  के  अपने

 हिस्से  में  से  मद्रास  को  5  ठी०  एम०  सी०  सप्लाई  करने  के  लिए  सहमत  हो  गया है  ।  मैं  जानना

 चाहता  हुं  कि  मद्रास  में  पेय  जल  की  भारी  कमी  को  दुर  करने  के  लिए  वहां  कृष्णा  नदी  का  कितना

 जल  देने  के  लिए  क्या  विशिष्ट  कदम  उठायें  जा  रहे  हैं  ।

 मैं  संकल्प  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 डा०  हेनरी  आस्टिन  :  जब  तमिलनाडु  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  किया

 गया  था  देश  को  प्रसन्नता  हुई  थी  क्योंकि  राष्ट्रीय  एकता  की  दृष्टि  से  वहां  9  वर्ष  से

 बड़ी  गंभीर  स्थिति  पैदा  हो  रही  थी  ।  यह  स्थिति  कुछ  सीमा  तक  सुधर  गई  हैदर  सरकार

 अब  कुछ  कदम  उठाने  की  स्थिति  में  है  जिससे  वहां  की  जनता  कुछ  संतुष्ट है
 ।  अब  चूंकि

 राष्ट्रपति  शासन  की  अवधि  6  महीने  के  लिए  कौर  बढ़ाई  जा  रही  है  इसलिए  समिति  प्रणाली

 के  माध्यम से  विभिन्न  स्तरों  पर  लोगों  को  सम्मिलित  करने  के  कदम  उठाए  जायेंगे  ।

 तमिलनाडू  में  सुखे  की  गंभीर  स्थिति  है  ।  बड़ी  विचित्र  बात  है  कि  सरकार  कोई

 समेकित  जल साधन  नीति  नहीं  बना  सकी है  |  सरकार  को  इस  मुद्दे पर  अरपना  ध्यान  देना  चाहिए

 ्र  समेकित  नीति  बनाने  के  लिए  प्रयास  करने  चाहिएं  ।  जिससे  किसी  को  नदी  तट  संबंधी

 अधिकारों  के  बारे  में  कोई  शिकायत  न  हो  ।  इस  पर  यथाशीघ्र  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।
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 (Saka)

 तमिलनाडु  में  द्रमुक  के  कुप्रशासन क॑  नौ  वर्षों  के  धार्मिक  र  भाषाई

 संख्यकों  को  न्याय  नहीं  मिला  ।  wa  राष्ट्रपति  शासन  लागू  होने  के  बाद  स्थिति में  सुधार  करने

 के  लिए  काफी  निकाय  gard  ।  wa  भाषाई  अल्पसंख्यकों  को  काफी  राहत  मिली  है  फिर  भी

 विभिन्न  भाषायी  क्षेत्रों  के  लोगों  के  विरुद्ध  बहुत  से  मामले  अनिर्णीत  पड़े  उनकी  जांच  की

 जानी  चाहिए  ।  जिससे  वास्तविक  मामलों  में  ही  कार्यवाही  की  जा  सके  ।  इस  मामले  पर  ध्यान

 दिया  जाना  चाहिए  ।

 तमिलनाडु  के  तटवर्ती  क्षेत्रो  में  रहने  वाले  लोगों  की  बड़ी  शोचनीय  स्थिति  है  ।  तटवर्ती

 क्षेत्रों  में  मछेरे  बहुत  ही  दयनीय  स्थिति  में  रहते  हैं  ।  wa  चूंकि  पुरानी  सहकारी  समितियों

 को  विघटित  कर  feat  गया  है  नई  सहकारी  समितियों  का  कार्य  ईमानदार  व्यक्तियों  को

 सौंपा  जाना  चाहिए  ताकि  वे  लोगों  के  कष्टों  को  हूर  कर  सकें  ।  इससे  न  केवल  तमिलनाडु के

 लिए  ही  पोषक  आहार  उपलब्ध  होगा  अपितु  हम  देश  के  लिए  बहुमूल्य  विदेशी  मुद्रा  बनाने

 में  भी  समय  होंगें  ।

 काजू  उद्योग  केरल  से  हटकर  तमिलनाडु  में  जा  रहा  है  ।  मत  इसका  लाभ  उठाते  हुए  हमें

 उन  लोगों  को  प्रोत्साहन  देना  चाहिए  जो  कि  वहां  जा  रहे हैं  तथा  इस  उद्योग  की  सहायता  भी  की  जानी

 चाहिए  ।  तमिलनाडू  में  काजू  के  अ्रधिक  पौधे  लगाने  के  प्रयास  किए  जाने  चाहिएं  तथा  सरबर  को

 इस  सम्बन्ध  में  झ्रावश्यक  कार्यवाही  करनी  चाहिए  |

 तमिलनाडु  में  राष्ट्रपति  के  शासन  की  अवधि  को  छह  मही ने  तक  बढ़ा  ने  के  लिए  जो  सांविधिक

 संकल्प  लाया  गया  है  हम  उसका  पुरा  पुरा  समर्थन  करते  हैं  ।  इस  अ्रवधि  विस्ता रण  गृह  मन्त्रालय

 को  तमिलनाडु  की  स्थिति  को  समेकित  बना ने  तथा  वहां  सामान्य  स्थिति  लाने  में  रायता  REM  |

 This  resolution  seeks Swami  Brahmanand  (  Hamirpur  :  to  extend  the
 term  of  President’s  rule  in  Tamilnadu.  We  shculd  welccme  ard  support  this  resojuticn,
 It  is  said  that  Government  indulged  into  all  sorts  of  repress'cn  against  those  who  are
 detained  under  MISA,  but  the  fact  is  that  all  detenus  are  being  Iccked  after  carefully
 and  they  have  been  comfortably  placed  in  detention.

 ह ४  is  commendable  that  our  Government  has  distributed  land  among  the  landless  and
 taken  up  various  welfare  programmes.  Our  Prime  Min’ster  has  insisted  upon  providirg
 food  and  medicines  to  everyone.  She  has  also  laid  emphasis  on  narrowing  the
 gap  between  the  rich  and  the  poor.

 The  elected  representatives  have  today  no  authority  as  compared  to  Government
 officials.  It  is  due  to  cur  faulty  constitution  which  should  te  charged  at  the  earliest  with
 a  view  to  setting  up  democratic  rule.  Thereisno  necessity  of  eny  High  Ccurt  or  Supreme
 Court  and  the  village  panchayats  should  be  able  to  acminister  Justice.

 श्री  to  do  श्रलगेसन  )
 :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न है  ।  इस  संकल्प

 के  लिये

 तीन  घण्टे का  समय  रखा  गया  है  ।  श्राप  मानी  महोदय
 को  40

 मिनट  का  समय  दे  रहे  हैं
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रब  किसी  भी  वक्ता  का  नाम  सुची  पर  नहीं  है  ।  मैं  गृह  मन्त्री  को  बुला

 रहा  हूं  ।

 बहत स श्री  श ०  बी०  ७ श्रलगसन  हम  AO  बातें  कहना  चाहते  थे  ।  श्राप  चर्चा  कों  नियत  समय

 से  पहले  समाप्त  करने  जा  रहे  हैं  ।
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 23  1976  तमिलनाडु  के  संबंध  में  जारी  की  गई  उद्घोषणा  के

 लागू  रखने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प--स्वीट्टत
 a

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  तरह  सदन  के  अन्दर  व्यवहार  करने  का  कोई  तरीका  नहीं  है  ।  मैंने

 झ्रापको  10  के  बजाये  20  मिनट  का  समय  दिया  है  ।  फिर थी  श्राप  आपत्ति  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  हो  वी०  श्रलगेसन  :  मुझे  खेद  है  कि  श्राप  चर्चा  को  इस  ढ़ंग  से  विनियमित  करते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बैठ  जायें  ।

 गृह  मन्त्री |

 गह  मंत्री  Fo  ब्रह्मानंद  :  मैं  उन  सब  माननीय  सदस्यों  का  धन्यवाद  करता  हूं

 जिन्होंने  इस  संकल्प  की  चर्चा  में  भाग  लिया  है  ।

 तमिलनाडु  सरकार  के  हटाये  जाने  के  बाद  जब  पहली  बार  यहां  संकल्प  लाया  गया

 उस  समय  ag  बताया  गया  था  कि  ऐसा  क्यों  किया  गया  ।  इस  पर  पुश्त  चर्चा  की  गयी  |

 वास्तव  में  तमिलनाडू  के  लोगों  के  द्रमुक  सरकार  के  हटाये  जाने  पर  चैन  की  सांसली  थी  ॥

 कहां  गया  है  कि  तमिलनाडु  में  प्रा पात कालीन  स्थिति  वास्तव  में  राष्ट्रपति  राज  लागू

 करने  के  बाद  ही  areal  शौर  उसी  के  बाद  20  सुती  कार्यक्रम  भी  कार्यान्वित  होने  लगा  |

 इन  महीनों  के  अंदर  प्रशासनिक  रवैये  में  भी  बहुत  अंतर  gras  इस  बात  से

 कोई  भी  इंकार  नहीं  कर  सकता  |  पहले  जैसा  राजनैतिक  भष्टाचार  wa  नहीं  सरकारी

 स्तर  के  प्रष्टाचार  को  भी  हम  समाप्त  करने  जा  रहे  हैं  ।

 तमिलनाडू  के  लिये  लगभग  60  संसद  सदस्यों  की  सलाहकार  समिति  का  गठन  किया

 गया  है  ।  राष्ट्रपति  राज  लागू  होने के  बाद  इस  समिति  की  दो  बैठकें  हुई  हैं  ।  मैं  सभा  को

 यह  बात  बताना  चाहता  हूं  कि  तमिलनाडू  के  बारे  में  इससे  अधिक  प्रभावशाली  संस्था  कोई  अ्रौर

 नहीं  हो  सकती  ।  राज्यपाल  के  सलाहकार  प्रतिदिन  अ्रघिक  से  अधिक  गैर-सरकारी  लोगों  से

 मिलकर  जनमत  मालूम  करते  रहत  हैं  ।

 श्री  हो  ato  ्र लगे सन  कया  मंत्री  महोदय  इस  समिति  के  गठन  के  वारे  कुछ  बतायेंगे  ?

 श्री  के०  ब्रह्मानंद  रेड्डी  इसमें  गैर-सरकारी  सदस्य  भी  होंगे  ्र  इनकी  संख्या  पर्याप्त

 होगी  ।

 श्री  जी०  मु वारा हन  इसका  अध्यक्ष  सरकारी  होगा  या  कि  गैरसरकारी  ?

 श्री  के०  ब्रह्मानंद  रेड्डी  कोई  भी  हो  सकता  है  ।

 माननीय  सदस्यों  ने  कावेरी  जल  के  बारे  में  चिन्ता  व्यक्त  की  है  ।  मैं  कर्नाटक  सरकार  को

 तमिलनाडू  को  कुछ  जल  देने  के  लिये  धन्यवाद  करता  हूँ  |

 Yo  पार्थसारथी  पीठासीन

 [Shri  P.  Parthasarathy  in  the  Chair]

 मैं  समझता हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अन्तर्राज्यीय  जल  विवादों  को  निपटाना  तथा

 मित  करना  जरूरी है  ।  इस  मामले  में  कर्नाटक  तथा  मद्रास  सरकार  के  बीच  विवाद  रहा  है  ।  मैं

 इस  बारे  में  अधिक  विस्तार  से  चर्चा  नहीं  करूंगा  ।  कर्नाटक  सरकार  ने  जो  कुछ  भी  किया  है  उसके

 लिये  मैं  उनका  धन्यवाद  करता  हूं  शौर  तराशा  रखता  हूं  कि  तमिलनाडू  को  शर  अधिक  जल  दिया

 जाएगा  |
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 Statutory  Resolution  re.  continuance  in  force  of  Proclamation
 in  respect  of  Tamil  August  23,  1976

 कृष्णा  जल  के  बारे  में  चर्चा  हुई  है  ।  महाराष्ट्र  कर्नाटक  तथा  श्रीमान  प्रदेश  राज्य

 नाडु  को  15  eto  एम०  सी०  हृदय  देने  के  लिये  सहमत  हो  गये  थे  ।  ae  तमिलनाडु  तथा  इन

 तीन  राज्यों  के  प्राधिकारी  इस  मामले  पर  विचार  करने  के  लिये  बैठक  करने  जा  रहे  हैं  ।

 तमिलनाडु  में  सूखे  की  स्थिति  बहुत  भयंकर  रही  है  ।  राज्य  सरकारें  प्रभावित  क्षेत्रों  को

 यथासम्भव  सहायता  प्रदान  करने  के  लिये  प्रयत्नशील  है  ।  तमिलनाडू  सरकार  को  केन्द्रीय  सरकार

 ने  एक  टीम  की  सिफ़ारिश  पर  इस  हेतु  7.  5  करोड़  रुपये  की  सहायता  प्रदान  की  है  ।  राज्य  सरकार

 ने  भी  ग्रसने  साधन  जुटा  कर  इसके  लिये  9  करोड़  रुपये  व्यय  किये  हैं  ।  जब  salt  दो  अथवा  तीन

 सप्ताहों  के  दौरान  स्थिति  का  मूल्यांकन  करने  के  लिये  एक  केन्द्रीय  टीम  उधर  भेजी  जा  रही  है  ।

 जितना  भी  सम्भव  हो  इन  क्षेत्रों  के  लिये  आवश्यक  राहत  प्रदान  की  जायेगी

 महाराष्ट्र  तथा  राज्यों  के  सदस्यों  का  भारी हुं  कि  उन्होंने  तमिलनाडू  की  सही

 स्थिति  को  चिह्नित  करने  का  प्रयत्न  करते  वहां  राष्ट्रपति  शासन  की  अवधि  बढ़ाने  के  पक्ष  में

 मत  व्यक्त  किया  है  ।

 जहां  तक  मन्दिरों  की  भूमि  का  प्रश्न  है  इस  बारे  में  भिन्न-भिन्न  विचार  हो  सकते  हैं  ।

 जहां  TH  भट्ट  का  सम्बन्ध  है  पट्टेघारियो  को  राहत  देना  आवश्यक  है  ।  हमें  इस  बात  को  देखना

 है  कि  देश  के  प्राचीन  ख्याति  प्राप्त  मन्दिरों  को  सुरक्षा  कसे  की  जा  सकती  है  ।  मैं  राशा  करता  हूं

 कि  तमिलनाडु  प्रशासन  वहां  की  जनता  के  विभिन्न  वर्गों  की  भावनाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुये  इस

 मामले  पर  सभी  दृष्टियों  से  विचार  करेगा  ।

 यह  सुझाव  भी  दिया  गया  है  कि  पंचायत  संघों  के  भ्रध्यक्ष  तथा  उपाध्यक्ष  का  चुनाव  किया

 जाना  चाहिये  यह  सुझाव  विचार  योग्य  है  ।

 यह  are  लगाया  गया
 है

 कि  सकी  तमिलनाडु  प्रशासन  द्वारा  श्रत्पसंख्यक  वर्गों  के  साथ

 उचित  व्यवहार  नहीं  किया  गया  ।  हमें  ara  है  कि  राष्ट्रपति  शासन  के  दौरान  यह  बातें  दोहरा ई

 नहीं  जायेंगी  ate  सभी  अल्पसंख्यकों  जैसे  मलयाली  कौर  कन्नड़ियों  के  साथ  उचित  ale  निपक्ष

 व्यवहार  किया  जाएगा  |

 ag  अनेक  मामले  भी  हैं  परन्तु  मैं  उनके  बारे  में  अधिक  कुछ  कहना  नहीं  चाहता  हुं  ।

 हथकरघा  उद्योग  के  विकास  के  लिये  भी  wae  कदम  उठाये  गये  हैं  ।  मेरे  मित्र  श्री  भट्टा चा यें

 ने  इस  प्रश्न  को  उठाया  था  ।  मैं  उन्हें  बता  दूं  कि  अब  तक  लगभग  60,000  रिहायशी  प्लाटों  का

 झावंटन  किया  जा  चुका  है  तथा  लगभग  2;500  बन्धु  मजदूरों  को  रिहा  किया  जा  चुका  है  ।

 तमिलनाडु  प्रशासन  के  बारे  में  चर्चा  में  भाग  लिकर  सदस्यों  ने  जो  रुचि  व्यक्त  की  है  उसके

 लिये  मैं  उनका  आभारी हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 fe यह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  संविधान  के  अ्रनुच्छेद  356
 के  अधीन  तमिलनाडू  के  सम्बन्ध

 में  दिनांक  31  जनवरी  1976  को  जारी  की  गई  उद्घोषणा  को  10  सितम्बर

 1976  से  6  मास  की  अ्रवधि  के  लिये  कौर  ला  गू  रखने
 का

 करती

 संकल्प  स्वीकृत  ।

 The  Resolution  was  adopted.

 ियनयी नल. कबा ली हिय नन्ना
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 1  1898  श्रनदानों  की  अनुपूरक  मांगें  1976-77
 कली

 अनुदानों  को  अनुपूरक  माँगें  ),  1976-77

 SUPPLEMENTARY  DEMANDS  FOR  GRANTS  (TAMIL  NADU)  1976-77.

 सभापति  महोदय  :  अरब  सदन  वह  1976-77  के  लिये  तमिलनाडु  राज्य  के  बजट  सम्बन्धी

 अनुपूरक  मांगों  पर  चर्चा  तथा  मतदान  प्रारम्भ  किया  जाएगा  |  इसके  लिये  एक  घंटे  समय

 निर्धारित  किया  गया  है  ।

 की  वर्ष  1976-77  की  wart  की  .  निम्नलिखित  अनुपूरक  मांगें  प्रस्तुत

 की  गई
 :--

 ATT  शोषक  राशि

 सख्या

 राजस्व  पंजी

 रुपये  रुपये

 मंत्री  ग्रोवर  माया  लय  का  स्टाफ़  e  12,97,000  के  के

 12  तमिलनाडु  धार्मिक  और  पु  ग्रहण  निधि

 1959  का  प्रशासन  ध  1,  50,000

 15  पुलिस  ध  9,  09,  000

 17  शिक्षा  .  4,  80,000

 18  चिकित्सा  e  11,27,000

 19  लोक  स्वास्थ्य  5,07,29,000

 20  कृषि  1,12,37,000

 21  मीन  उद्योग  00,000

 22  पशु  पालन  e  2,05,000

 23  सहकारिता  5,35,000

 24  उद्योग  44,  16,000

 श्रमिक  ait  का  रखाने  e  11,96,000

 30  समाज॑  कल्याण  12,00,000

 31  अ्रनुसुचित  जन  जातियों  are  अनुसूचित  जनजातियों

 का  कल्याण  4,  40,000

 39  | सड़कें  श्र  पुल  00,  00,000

 41  देवी  विपत्तियों  के  कारण  सहायता  40,000

 43  विविध  कै  6,  02,000  कै

 50  प्रौद्योगिक  विकास  पर  जी  परिव्यय  1,44,75,000

 51  सिंचाई  पर  पंजी  परिव्यय  1,000

 52  लोक  निर्माण  पर  पूंजी  परिव्यय  इमा  रखें  ध्  30,70,000

 56  विविध  पूंजी  परिव्यय  चि  22,  79,000

 57
 राज्य

 सरकार  द्वारा
 उधार

 ग्रोवर  पिन
 ह  अक  i

 1,  8922,
 000
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 (Saka)  _

 श्री  भट्टाचार्य  :
 मैं  मांगों  का  विरोध  करता  हुं  ।  हाल के  सूखे  के

 परिणामस्वरूप  दस  जिले  बुरी  तरह  प्रभावित  हुए  हैं  ।  काफी  लोगों  को  परेशानी  का  सामना

 करना  पड़  रहा  बहुत  से  ग्रामीण  के  पास  कोई  रोजगार  कोई  नही ंहै  ।  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  की  प्रौढ़

 समुचित  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  तथा  उन  लोगो  के  शिव  जो  भूख  से  तड़प  रहे  हू  राहत  उपाय

 गंभीरता  से  किए  जाएं  ॥

 प्रौद्योगिक  विवाद  अधिनियम  में  इस  संशोधन  कि  क्सी  भी  उद्योग  में  जबरी  छठी

 छंटनी  या  उसे  बन्द  करने  से  पहले  सरकार  की  स्वभाव ति  लेनी  आवश्यक  के  बाद  कितने

 उद्योगों  ने  सरकार  से  कर्मचारियों  की  जबरी  छ्ठ्ठी  अथवा  छंटनी  के  बारे  में  प्रकृति  मांगी  हैं

 सरकार  ने  बताया  है  कि  राज्यों  में  शिकस्त  निकाय  बनाया  गया है  ।  जो  भी  ध... शीष॑स्थ  निकाय

 बनाया  गया  है  चाहे  वह  कपड़े  के  क्षेत्र  में  अथवा  इंजीनियरी  चीनी  अथवा  अन्य  क्सी  उद्योग के

 संबंध  में  है  उसमें  आई  के  लोगों  को  शामिल  नहीं  किया  गया  है  wie  न  ही

 औद्योगिक  मामलों  श्र  श्रौीद्योगिक  संबंधों  के  विषय  में  उन्हें  अपने  विचार  प्रकट  करने के  लिये

 कहा  गया है  ।  तथ्य  तो  यह  है  कि  श्रम  स्थिति  पटल  से  बिगड़ी  ही  है  ।  इसका के  श्रन्तगंत

 गिरफ़्तार  किए  जाने  भय  से  कमंचारी  अपने  वेतन  पर  होने  वाले  क्सी  किस्म  के  प्रहार

 अ्रथवा  काम  की  देशों  के  बारे  में  किसी  किस्म  की  अ्रावाज॑  नहीं  उठाते  ।  इससे  स्थिति  त्र

 बदतर  हुई  है  ।  यदि  यही  स्थिति  बनी  रही  तो  प्रतिक्रिया  भयंकर  होगी  |

 जहां  तक  राज्य  विद्युत  बोर्ड  का  संबंध  है  इसमें  अभी  भी  काफ़ी  कर्मचारियों  को  नैमित्तिक

 कमंचारियों  के  रूप  में  रखा  gar  है  तथा  इन  कर्मचारियों  को  वह  सभ  लाभ  प्रप्त  नही ंहै  जो

 कि  स्थायी  तमंचा  रियों  को  प्राप्त  है  ।  मंत्री  मजीद  को  इसकी  जांच  करनी  चाहि

 पेय  जल  प्राप्त  करने  हेतु  नगरपालिकाओं  को  सरकार  से  fad  wera  प्राप्त  हो  रहा

 है  ।  सुखे  की  स्थिति  में  पेय  जल  सप्लाई  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  पुरा  धन  दिया  जाना  चाहिए  ।

 गह  मंत्री  महोदय  ने  जल कपों  की  खुदाई  का  उल्लेख  भी  किया  परन्तु  यदि  भूमि

 में  जल  ही  नहीं  होगा  तो  भला  जलसों  से  क्या  लाभ  होगा
 ?  फिर  जो  नलकूप  विद्यमान  है

 उन  के  रख  रखाव  की  कौर  भी  तो  दलित  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।

 एक  अ्रघिनियम  हैं  जिसका  नाम  हैं  तमिलनाडू  गैर श्री  Ato  ato  अ्रलगेसन  )

 सरकारी  स्कूलों  को  मान्यता  )  afafaas  |  ब  यहं  अघिनियम  पास  किया  wat  था  तो
 बनना ए  वै  न ि  यायालय  को कुछ  श्रल्पसेख्यक  वर्गों

 के  जोकि  शैक्षणिक  संस्थाओं  का  न्कप्र(-उ  देख  रद्दे थे

 शरण  में  गए  तौर
 लट  ee
 उच्च  न्यायालय  ने  यह  फैसला  किया  कि  यह  उपबंध  उसकी  संस्थापकों  पर  लागू  नहीं

 होंगे  ।  लेकिन  अरब  गैर-ग्रल्पसंख्यक  वर्ग  के  वे  कुछ  लोग  जो  कि  शक्षणिक
 संस्थान

 को  च  ला  रहेगे  उच्च

 on  ge:
 ve  यायालय  ने  फैसला  दिया  कि  यह  उपबंध उ न  पर  लाग  होंग  ।  अत न्यायालय  की  शरण  में  गए  तो

 aa  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है  जिसमें  गैर-्रत्पसंख्यकों  के  साथ  भेदभाव  किया  जा  रहा  है  ।  पता

 चला  हूँ
 कि  मद्रास  सरकार  ने  उच्च  न्यायालय  के  द्वारा  अल्पसंख्य

 क
 वर्गों  द्वारा  चलाए  जा  रहे  संस्थानों

 के  सम्बन्ध  में  दिए  गए  फस्ल ेके  खिलाफ  उच्चतम  न्यायालय  में  कपिल  की  है  ।  उच्चतम  न्यायालय  का

 fea  जब  तक  नहीं  प्राता  तब  तक  इस
 अधिनियम

 के  उपबंधों  को  विचाराधीन  रखा  जाना  चाहिये  ।

 वर्ष  1976-77  से  चालू  बल  से  वेल्लोर  के  पुलिस  ट्रेनिंग
 कालेज  को  वहां  से  हटकर

 मद्रास  में  तमिलनाडु  प्रतीक  झकादमी  के  रूप  में  चाल  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  इस  प जला  मुख्यालय में
 केवल
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 23  1976
 वलन

 अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें  1976-77
 कनकना किक  ein

 यही  एक  संस्थान  है  ग्रोवर  इसे  वहां  से  हटाकर  मद्रास  ले  जाना  बहुत  भ्रमित  है  ।  कालेज  को

 दुसरी  जगह  ले  जाने  पर  सरकार  को  लगभग  20  लाख  रुपये  व्यय  करने  पढ़ेंगे  ।  वेल्लोर  के  लोग

 दस  बात  से  प्रसन्न  होगे  यदि  इस  कालेज  को  वहां  से  ले  जाने  के  बजाय  वहीं  रख  कर  इसका  दर्जा  बढ़ा

 fear  जाएगा  |

 नवेली  लिग्नाइट  निगम  द्वारा  म्रघिगहीत  भि  को  पन  :  खोदने  अथवा  पन  अधिपति

 करने  का  एक  बड़ा  हो  विचित्र  प्रस्ताव  किया  जा  रहा  है  ।

 जिस  क्षेत्र  को  aa  पन  :  तमिलनाडु  सरकार  को  हस्तान्तरित  करने  का  प्रस्ताव  उसकी

 शायद  स्वयं  निगम  को  ग्रा वश्य कता  पड़ेगी  |  सरकार  को  इस  मामले  पर  विचार  करना  चाहिए  मार

 एसे  प्रस्ताव  पर  धन  व्यय  नहीं  करना  चाहिए  जिससे  कि  राज्यों  के  व्यापक  हितों  पर  प्रभाव  पड़े  ।

 क्योंकि  हम  केवल  इतना  चाहते  हैं  कि  निगम  ग्रसित  शक्ति  का  उत्पादन  उसके  पास  अधिक

 शक्तिशाली  तापीय  वियत  केन्द्र  होना  चाहिए  ताकि  वह  समूचे  दक्षिणी  क्षेत्र  को  बढ़ती  हुई  बिजली  की

 माग  की  पुरा  कर  सके  ।

 बसे  खोदने  के  लिए  पोरवाल  रोडवेज  निगम  को  46  लाख  रुपये  का  ऋण  तथा  सिनी  aq

 खोदने  के  लिए  crater  परिवहन  निगम  को  10  लाख  स्वयं  का  ऋण  स्वीकृत  किया  गया  है  ।  इस

 बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  ये  सड़क  परिवहन  निगम  घाटे  में  चल  रहे  राज्य  सरकार  तथा  सम्बन्धित

 विभागों  का  यह  प्रयास  होना  चाहिये  कि
 इससे

 सम्बद्ध  सभी  बूटियों  को  दूर  किया  जाये  ate  यह  सुनिश्चित

 किया  जाये  कि  ये  सड़क  परिवहन  निगम लाभ  कम  सके  ate  लोगों  को  प्रतीक  सेवा  कर  सकें  ।  अन्यथा

 इतनी  बड़ी  धन  राशियों  का  निवेश  करना aay  होगा  ।

 श्री  UHo  क़यामत  )  तमिलनाडु  में  15  से  10  जिले  सूखाग्रस्त  निकट

 भविष्य  में  एक  ate  जिला  तंजौर  भी  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  हो  सकता  इस  विकट  स्थिति  का  सामना  करने

 के  लिए  इन  अनुपूरक  मांगो  में  धन  का  अपर्याप्त  प्रावधान  किया  गया  हैं  ।  दूसरी  खेदजनक  बात  यह  है

 कि  सभी  राहत  कार्य  प्रौढ़ता  रिक  ढंग  से  किये  जा  रहे हैं  प्रौढ़  एक  प्रकार  का  तथा  दृष्टि  को  अपनाया  जा

 रहा  है  हम  तमिलनाडु  में  सूखा  को  स्थिति  का  हन  चाहते  हैं  तो  हमें  उसके  लिए  स्थायी  कार्यक्रम

 बनाना  चाहिए  ।

 कई  कपड़ा  मिले  जद  होने  की  स्थिति  में  ग्रा  गई  बार-बार  यह  मांग  की  जा  रही  हैकि  सरकार

 इन  मिलों  को  argh  हाथ  में  ले  लें  ।
 यही  कहा  गया  है  कि  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  हो  रहा  फिर  भी

 इन  agen  मांगों  में  इसके  लिए  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  |

 मांग  संख्या  21  के  ग्रन्तगंत  मछली  पकड़ने  वालों  के  लिए  मोनो  कृत  नावों हित  व्यवस्था  की  गई

 a  freq  ग्राश्चयें  को  बात  है  कि  इन  मशोनपक्त  नावों  को  ठहराने  के  लिए  घाटों  का  निर्माण  नहीं  किया

 गया  है  ।  घाटों  के  निर्माण  के  लिए  भी  कुछ  व्यवस्था  की  जानो  चाहिए  |

 मांग  संख्या  17  के  ग्रच्तगत  ग्रो पचा  रिक  शिक्षा  केन्द्रों  का  sera  किया  गया  इन्हे  प्रौढ़  शिक्षा

 केन्द्र  बनाया  जाना  चाहिए  ।  यह  योजना  तमिलनाडु  के
 सभी  जिलों  में  प्रारम्भ  की  जानी  हाल

 हो  में  विश्वविद्यालय  तथा  कालेज  के  म्रध्यापकों  कके  लिए  एक  य्राचार  संहिता तैयार  की  गई  है  जिसमें

 ae  निर्धारित  गिया  गया  है  कि  उन्हें  राजनातिक  गतिविधियों  में  भाग  नहीं  लेता  चाहिए  ।  यदि वे  अपने

 हितों  की  रक्षा  के  लिए  कोई  ऐसोसियेशन  या  संघ  भी  बनाते  हैं  तो  AY  वह  राजनीतिक  गतिविधि

 समझो  जायेगा  ।  संहिता  से  ae  बात  हटा  दी  जानी  चाहिए  ।
 a

 *तमिल  में  दिये  गये  भाषण  के ग्रंप्रे जी  BaraTe  का  संधि  प्त  हिन्दी  रूपांतरण  |

 Summarised  translated  version  based  on  English  translation  of  the  speech

 delivered  in  Tamil
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 म्रखिल  भारतीय  छात्र  महासंघ  के  छात्रों  को  कालेजों  में  दाखिला  नहीं  मिला  हैं  ।  इन  छ्प्त्रों

 को  कालेजों  में  दाखिला  देने  से  मना  करना  उचित  नहीं  है  ।  प्रतीक  क्षतिपूर्ति  के  भुगतान  के  लिए  न्यायालयों

 द्वारा  दिए  गए  arent  के  बारे  में  मांग  की  गई  है  ।

 इस  विषय  में  संविधान  संशोधन  अधिनियम  के  उपबंधों  का  tat TA!  ढंग  से  कार्यान्वित  नहीं  किया

 जा  रहा  नहीं  तो  क्षतिपूर्ति  के  भूगतान  के  इतने  मामले  न  होते  ।  अनेक  इंजीनियरी  कालिजों  का  उल्लेख

 भी  किया  गया  है  ।  इनके  लिए  जो
 afr  अपेक्षित  उसके  लिए  सरकार  इच्छानुसार  महाराजा

 दे  सकती है  क्यांकि इस स्थान  का  उपयोग  लॉक  हित  के  लिए  किया  जायेगा  ।

 श्री  श्रेणी  वी०  स्वामीनाथन  (#32)  )
 :  कई  जिलों में  विशेषकर  रामानंद  ।,  तिरने  बेल्ली

 तथा  कन्याकुमारी  में  पीने  के  पानी  की  बड़ी  जटिल  समस्या  है  ।  इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  पर्याप्त

 धन  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।  परिवहन  निगमों  को  भारी  घाटा  हो  रहा  हैं  ।  सरकार  को  इन  सब

 निगमों  के  काय  करण  की  जांच  करनी  चाहिए  ताकि  यह  पता  चल  सके  कि  घाटा  क्यों  हो  रहा  है  ।

 विभिन्न  राज्यों  में  विक्रय  कर  की  दरें  भिन्न-भिन्न  है  ।  समूचे  देश  में  विक्रय  कर  की  दर  समान

 होनी  चाहिए  ।  मोटर  गाड़ी  कर  भी  समूचे  देश  में  समान  होना  चाहिए  ।  इन  बातों  की  झोर  विशेष

 ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  हरविन्द  बाला  पजनौर  (ifs )  :  इन  श्रनूंदानों  की  मांगों  के  बारे  में  मैं  केवल  कुछ
 Lier  beard

 एक  मामलो  का  उल्लेख  करना  चाहता हूं  ।  तमिलनाडु  के  सम्बंध  में  कुछ  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  वहां

 सुखे  की  स्थिति  है  wit  वास्तव  में  स्थिति  ऐसी  हीਂ  है  ।  इस  ag  तो  खेती  के  लिए  वहां  जल  उपलब्ध  होने

 की  कोई  संभावना  नहीं  है  ।  अतः  इस  AT  वहां  चावल  का  उत्पादन  भी  नहीं  ।  मात्र  दौरे

 करने  कौर  भाषण  करने  से  सुखे  की  समस्या  की  हल  नहीं  किया  जा  सकता  |  इसके  हल  के  लिए  दीर्घकालीन

 योजना  बनाई  जानी  चाहिये  ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  एक  राष्ट्रीय  जल  बोर्ड  की  स्थापना  की  जाए  कौर  इसमें  ईमानदार  लोगों  को

 रखा  जाए

 मेडिकल  कौर  इंजी  a ata रंग  कालेजों  में  प्रवेश  के  मामले  में  कभी  भी  पहले  ही  के  समान  भष्टाचार

 व्याप्त  है  ।  इसे  समाप्त  किया  जाना  चाहिए  ।  wa  क्योकि  तमिलनाडु
 में  राष्ट्रपति  का  शासन  है  इसलिए

 केन्द्र  इस  दिशा  में  कदम  उठाए  |

 तमिलनाडू  में  प्रभी  भी  उत्साह की  कमी  का  कई  महत्वपूर्ण  पदों  पर  श्री  करुणानिधि

 के  fursatt  का  होना  |  मत  एक  सतकंता  स्मिति  बनाई  जाए  जो  इन  सब  पर  निगाह  रखे  |  परन्तु  इस

 प्रक्रिया  में  यह  सावधानी  बरती  जाए  कि  निरपराध  व्यक्तियों  को
 दण्डित

 नयी  किया
 जाए

 Shri  Ramavtar  Shastri  (Patna):  I  would  [ike  (10  889  only  two  things  about  the
 demands  regarding  TamilNadu.  In  thefirst  instance,  I  draw  the  attention  of  the  Central
 Government,  as  under  President’s  rule  they  are  the  auhority  there,  towards  the  famine
 situation  prevailing  in  districts  there.  Government  should  not  depend  on  the
 bureaucrats,  because

 we
 all  know  how  these  people  work.

 Secondly  more  attention  should  be  paid  towards  handloom  weavers.  They  should
 be  given  more  assistance.

 Lastly  the  fate  of  non-teaching  employees  of  Colleges  and  Universities  should  be

 improved.  They  should  be  treated  at  par  with  the  rest  of  India.  They  should  be  treated
 कड  workmen  so’  that  they  can  get  the  benefit  under  the  Industrial  Disputes  Act.

 110



 1  1898  अनुदानों  अनुपूरक  मांगें  976-77
 rn

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुशीला  :  यह  कहना  सवेरा  गलत  है  कि
 सूखा

 को  समस्या  के  हल  के  लिए  कूछ  नहीं  किया  गया  ।  मैं  सदन  को  श्रीनिवासन  देता हुं
 कि  प्रत्येक  आवश्यक  सर

 संभव  कदम  उठाया  जाएगा  ।

 श्री  पजनौर  ने  कुछ  बहुत  हो  ass  सुझाव  दिए  हैं  तथा  उन्हें  सम्बन्धित  अधिका  रियों  तक  पहुंचा

 दिया  अच्छे  बुरे  लोग  सब  जगह  होते  हमें  सामन्य  स्थिति  की  स्थापना  के  लिए बुरो ंके  स्थान

 पर  रच्छ  लोगो  को  रखना  है  ।

 राष्ट्रपति  शा  सनਂ  के  अन्तरगत
 परि

 व्यय  को  177  करोड़  से  बढ़ा  कार  20  करोड़  कर  दिया  गया

 इस  प्रकार  सरकार  यह  चाहती  हैत  Poa  are  जैसे  ऐतिहासिक  राज्य  का  विकास  हो  सके  ।

 राज्य  में  1976-77  के  दौरान  योजना  के  कुछ  परिव्यय  का  56  प्रतिशत  20  gal  कार्य  क्रमों
 पर  व्यय  होगा  ।  मोट  ग्राम  के  मुल्य  गिरे हैं  ।  चावल  का  4.78  लाख  मी ०  टन  का  रिका डे  स्टाक  रखा

 गया  इससे  स्थिति  में  काफी  सुधर  आया है  ।  वितरण  व्यवस्था  भी  सुधरी  ह  ।  इसको  अरति  रिक्त

 ऋण  राहत  अधिनियम  1976  पास  करके  fara  किसानों  को  लाभ  पहुंचाया  गया  इस  से  अनेकों

 बकरों  मजदूरों  को  छटका रा  मिला  है  ।  हरिजनों  तथा  अबास-भूमि  विद्वान  छोटे  कारीगरों  इरादी  को

 orate  थल  दिए  गये  हैं  ।  करग्रपवंचन  रोकन ेके  लिए  अनेक  कदम  उठाए  गये हैं  ।  प्रशासनिक  व्यय

 में  कभी  की  गई  है  ।

 सड़क  परिवहन  निगम  जो  अधिकतर  घाटे  पर  चल  रहे थे
 कब  णु  दो  को  छोड़  कर  सब  लाभ

 पर  चल  सहे हैं ष्र्  ।  घाटे  पर  चल  रहे  निगमों  की  ate  भी  उचित  ध्यान  दिया  जाएगा  |

 अखिल  भारतीय  योजना  क  TATE  पर  तिरुचिरापल्ली  att  कोयम्बतूर  जिले  में  100  सांध्य

 कक्षा  केन्द्र  खोले  जा  रहे  हैं  ।

 पुलिस  अकादमी  को  वेल्लोर  से  मद्रास  अच्छी  भवन-सुविधाएं के  का  रण  स्थानान्तरित  क्रिया

 गया है  ।

 प्रौद्योगिक  संबंधों  में  पर्याप्त  सुधार  हुमा  हूं  ।  31  1976  तक  एक  भी  तालाबंदी

 हड़ताल  इरादी  की  घटना  नहीं  सरकार  की  नीति  कमी  चा  रियों  का  पुर  ध्यान  रखने  की  है  ।

 |  ह
 तमिलनाडु  की  सबसे  बड़ी  समस्या  सखा  की  है  ।  वहां  .10-11  जिले  सुखा  से  प्रभावित  हैं  |  ह

 आशा  है  इस  वर्ष  भ्र्च्छी  वर्षा  होगी  ।  सुखा  राहत  कार्य  के  लिए  7.74  करोड़  रुपये  का  अतिरिकत  नियतन

 कथा  गया  है  ।  इससे  सरका र  ने  पीने  के  पानी  के  लिए  वहुत  क्रम  हाथ  में  लिया  इस  के  अंतगर्त  सितम्बर

 76  के  ग्रस्त  Th  6300  गहरे  कुएं  चलाए  तब  तक  4000  कुए  गलांए  जा  चुके हैं  ।  पीने  के  पानी

 की  सुविधा  का  प्रबंध  करने  के  लिए  नम  पालिकाओं  कौर
 पं  चा

 मतों  को  अनुदान  दिए  गये  हाथ  के  पर्वतों

 र  बिजली  से  चलने  वाले  पम्पों  को  चाल  हालत  में  रखने  के  लिए  48  लाख  रुपये  रखे  गये  हैं  |

 इन  सब  बाती  को  देख  कर  सदस्य  यहं  जानेंगे  कि  तमिलनाडू  सरका र  ठीक  काम  कर  रहीं  और

 प्रगति  को  कौर  अग्रसर  है  ।
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 Supplementary  Demands  for  Grants  (Tamil  Nadu),  1976-77  Bhadra  5.0  1898  (Saka)
 =

 सभापति  महोदय  द्वारा  तमिलनाड़ु  की  वर्ष  1976-77  की  निम्नलिखित  अनुदानों  को

 mages  माँगें  waar  के  लिए  रखी  गईं  तथा  स्वीकृत  हुईं  :

 The  following  supplementary  Demands  for  Grants  in  respect  of  Tamil
 Nadu  for  the  year  1976-77  were  put  and  adopted.

 a

 मांग  शीष क  राशि

 संख्या

 राजस्व  पंजी N

 रुपए  रुपए

 —  मनन मंत्री  श्र  मुख्या लय  का  स्टाफ  12,  97,000

 12  तमिलनाडु  कामिक  ate  पुते  wera  निधि

 ग्र घि नियम  1959  का  प्रशासन  .  1,50,000  की  के के

 15  पुलिस  9,  09,000  क  क

 17  शिक्षा  4,  80,000  के  थे  क

 18  चिकित्सा  e  11,27,000  ee

 19  लोक  स्वास्थ्य  5,  07,  23,000

 20  क़षि  क  1,12,37,000

 21  च्  5,  00,000 मीन  उद्योग

 22  2,  05,000  ee पशु  पालन

 23  सहकारिता  5,  45,000

 24  उद्योग  44, 1  5,000

 29  श्रमिक  बौर  का रखाने  11,  96,000

 30  समाज  कल्याण  e  12,00,000

 31  झनुसुचिए  जन  जातियों  ate  श्रतुसूचित  4:40:
 000

 जातियों  का  कल्याण

 39  सड़कें  mt  पुल  च  1,00,  00,000

 फ् 41  देवी  विपत्तियों  के  कारण  चट  यता  ध  8,483,  000

 विविध  e  os  6,02,000  ह

 50  औद्योगिक  विकास  पर  पूंजी  परिव्यय  |  .  1,44,75,000

 51  #  क े@  1,000 सिचाई  पर  पूंजी  परिव्यय

 52  30,  70,000
 लोक

 निर्माण  पर  पूंजी  परिव्यय  इभा  रखें

 के  के  के  22,  79,000 56  विविध  पूंजी  परिव्यय  e

 1,95,93,000 57  राज्य  सरकार  द्वारा  उधार  कौर  अग्रिम
 ee  a
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 23  1976  तमिलनाडू  विनियोग  3)  विवेक  1976

 तमिलनाडु  विनियोग  3)  विधेयक  1976

 TAMIL  NADU  APPROPRIATION  (No.  3)  BILL,  1976

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुशीला  :  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं  कि
 वितीय

 वर्ष
 1976-77  की  सेवाओं  के  लिए  तमिलनाडु  राज्य  की  संचित  निधि  में  से  कतिपय  श्र  राशियों  के

 संदाय  तौर  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  ऋतुमति  दी  जाएं  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :  कि  वित्तीय  वर्ष  1976-77  की  सेवाओं  हे  लिये  तमिलनाडु

 राज्य  की  संचित  निधि  में  से  कतिपय  ate  राशियों  के  संदाय  are  विनियोग  को  प्राणी त  करने  वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  agate  दी  जाये  (1

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 The  motion  was  adopted.

 attra  सुशीला  रोहतगी  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करती  हूं  ।

 मैं  प्रस्ताव करती  हैं  वित्तीय  वर्ष  1976-77  की  aaa के  लिए  तमिलनाडु  राज्य  की

 संचित  निधि  में  से  कतिपय  ate  राशियों  के  dara  शौर  विनियोग  को  प्राय  दो क

 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ॥

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न यह  है  :  वित्तीय भ  1976-77 की  तलवारों  के  लिये  तमिलनाडु

 राज्य  की  संचित  निधि  में  से  कतिपय  ate  राशियों  के  संदाय  ate  विनियोग  को  ore  कत  करने  वाले

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  हड

 प्रस्ताव  स्व
 कत

 The  motion  was  adopted.

 सभापति  महोदय  :  श्री  हम  खंडवार  विचार  करेंगे  ।  प्रश्न यह  है

 खंड  2  से  3,  अ्रतुसुची  खंड  1,  भ्र घि नियमन सुत्र  बौर
 विधेयक  का  नाम  विधेयक  का

 aq

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat
 |

 The  motion  was  adopted

 खण्ड  2  से  3,  खण्ड  1,  अधिनियमन  सुत्र  ale  विधेयक  का  नाम

 विधेयक  में  जोड़  दिये  गय े।

 added to  the
 Clauses  2  to

 By the
 Schedule,  Clause  I,  the  Enacting  Formula  and  the  title  were

 श्रीमती  iter  vor  मैं  प्रस्ताव  करती हूं
 :

 की  विधेयक  पारित  किया

 सभापति  महोदय  :  प्रशन  यह  है  कि  विधेयक  पारित  किया  जाएਂ

 प्रस्ताव  स्व कृत

 The  motion  was  adopted.
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 Suppiementary  Demanis  for  Gratits  (Pondicherry),  1976-77  August  23,  1976

 अनुदानों कीं  प्र मु पूरक  माँगें  ),  1976-77

 Supplementary  Demands  Tor  Grunts.  (Pohitlicherry,  1976-77

 समाप्ति  waters  wa  हम  संघ  राज्य  क्षेत्र  पांडिचेरी के  में  वर्ष  197  3-71  की  अनु  दानों

 की  श्रपुपरक  मांगों  पर  चर्चा  करेंगे  |

 पॉंडिचेरी  संध  राज्य  क्षेत्र की  वर्ष  1976-79  की  श्रवरदोतों  की  निम्नलिखित  झन परक

 मांग  प्रस्तुत  गई
 क्षण

 राशि SURE

 सख्या

 a  eaem  eae  ee  ences  eee cmc

 रुपए  रुपए

 राजस्व  1;  1  5,000  |

 16
 सेवा  नियुक्ति लाभ  8,  15,000  eee

 18  शिक्षा  थ्  15,81  UU  के  के  के

 19  चिकित्सा  4,  00,000

 23  सहकारिता  e  क  1,68,000  7,13,000

 25  e  e  eo  87,000
 —

 tet  to  कारतूस  :  नसबंदी  के  व्यय  के  लिए  4.  लाख  रुपये  रखे  गये  हर  ।
 मेरा

 अनुभव  है  कि  बहुत  कम  लोग  अध्यापकों  कौर  ग्राम  सेवकों  के  प्रोत्साहित  करने  पर  भी  इसके  लिए  आगे

 aa  हैं  ।

 पॉंडिचेरी  में  लंबे  समय  से  तापीय  बिजली  केन्द्रीय  मांग  कीं  जा  रही  है  ।  मैं  चाहता  हू॒  इन

 पूरक  मांगों  में  इसके  लिए  कुल  उपबंध  किया  जाएं  ।

 शी  बोला  बिजनौर  नगरपालिकाशों  के  चुनाव  लंबे  समय से  पता  नहीं  कयों

 टाले जा  रहे  हैं  ।  ये  भ्रनुपूरक  मांगें  14  लाख  की  जो  बहुत  हीਂ  कम  राज्य  में  हो  रही  प्रगति से  हम

 सतोष  नहीं  ।  वहां  लोग  wa  भी  यही  सोचते  है  कि  हम  पर  फ्रांसीसियों  के  समान  wa  भी  कोई  बाहरी  शक्ति

 राज्य कर  रही  है  ।  हमें  20  सूत्री  कार्य  क्रम  में उनका  सहयोग लेना  जिससे  उन्हें  प्रत  भव  हो  कि

 वे  भी  इस  देश  का  ही  संगे  हैं  ।

 श्री  साठे  पीठासीन  हुए

 |  HRI  VASANT-SATHE  the  Chair

 नगरपालिकाओं  कौर  पंचायतों  के  चुनाव  शीघ्र  कराए  जाएं  ।

 कछ  समय  बाद  यह  समाप्त  कर  दो  गयी  शरर  पुरानी  व्यवस्था  फिर  से  लागू  कर  दी  गई  ।  ये

 पुराने लोग  जो  चेयरमेन  कौर  सचिवों  के  पदों  oe  प्रसन्न  उन्होंने नई  विचारधारा  के  बारे में

 कभी  सोचा  ही  नहीं  था  ।  वहां  के
 अधिका

 रियों  को  जनता  का  सहयोग  नहीं  मिला  क्योंकि
 वे  पुरानी  विचार

 घारा के  ही  लोग थे  ।  पांडिचेरी
 नगरपालिका  के  चुनाव

 30  या  60  दिन के  भीतर  करायें  जाने  चाहिये  ।
 ह

 तमिल  में  दिये  गये  भाषण  कें  श्रेब्रैजी  ates  को  संक्षिप्त  हिंदी  रूपान्तरण

 Summarised  translated  version  based  on  English  translation  of  the  speed  delivered  in
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 1  भाड़  1896  प्रकुदाओं  की  wages  मांगें  (aifeaz),  1976-77

 जहां  तक  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  का  संबंध  यह  एक  अच्छा  कार्यक्रम  लेकिन  जबरदस्ती
 की  शिकायतें  मिली हैं  सरकारी  कर्मचारियों  पर  लोगों  की  नसबंदी  कराने  हेतु  लोन  के  लिये  cara

 नहीं  डालना  चाहियें ।  सभी  स्कूल  अध्यापकों को  कहा  गया  है  कि  प्रत्येक  अध्यापक  शर  पाया

 कम  एक  व्यक्ति  लायें  ।  डाक्टरों  से  तीन  व्यक्ति  लाने  के  लिए  कहा  गया  है  |  लोगों पर  इस

 प्रकार  दबाव  डालना  उचित  नहीं है  ।  हमें  लोगों  को  इस  कार्यक्रम की  भावना  के  प्रति  जागरूक  रखना  है

 कि  कहीं  पर  की  गई  छोटी  सी  ग़लती  से  समूहों  व्यवस्था  बदनाम  हो  जाती  है  ।  लोग  समझते  हैं  कि

 समूचा  20  सूत्री  कार्यक्रम ही  खराब  है  ।  मंत्री  महोदय  इस  मामले  पर  ध्यान दे  ae  स्थिति को

 सुधार े।

 जिस  राज्य  का  मैं  रहने  वाला  हूं  वहां  कवल  एक  हो  मेडिकल  कालेज है  |  1954 में  जब  हमा  रा

 ट्रीय  gar  था  उस  समय  gat  प्रिय  प्रधान  मंत्री  नेहरू  ने  हमें  आश्वासन  दिया  था  नि  कम  सै  कम

 15  स्थान  पांडिचेरी  के  सिवा  सियों  के  लिये  राखे  net  ले  किच  ag  sata  पए  नहीं  किला  जा

 रहा  है  ।  पांडिचेरी  के  निवासियों  को  दाखला  नहीं  मिल  रहा  है  ।  Offe ae frarheat ts के  निवासियों  के  बहा ने
 से

 कुछेक  प्रोफेसरों  के  लड़कों  उनके  सम्बन्धियों  को  दाखिले  मिलते  है  ।
 सरकार  को  इस  मा

 मले

 को  करनी  चाहिए  ।

 कुछ  way  पहले  मैने  उन  30  डाक्टरों  का  मामला  उठाया  था  जिन्हें  भ्र स्प तालों  में  तदर्थ

 प्राकार  पर  नियुक्त  faut  गया  था  ।  तदनुसार  संध  लोक  सेवा  आयोग  ने  भ्रमण  राज्यों  से  डाक्टरों

 को  way  किया  ।  saya  पांडिचेरी  से  इन्कार  कर  दिया  ।  मेरे  भाषण  के  बाद  कछ

 समय  के  लियें  उन  डाक्टरों  को  नोकरी  से  नहीं  हटाया  गया  ।  फिर  बाद  में  इन  डाक्टरों  से  कहा

 गया  उन्हें  इसका  मजा  चखना  होगा  क्योंकि  उनके  प्रतिनिधि  ने  लोकसभा  में  arya  उठाया

 उन्होंने  6  डाक्टरों  को  नौकरी  से  निकाल  दिया  जबकि  वास्तव  में  वहां  डाक्टरों  के  तीन  स्थान

 भोपाली  पड़े  थे  ।  ये  डक्टर  पांडिचेरी  के  ही  निवासी  हैं  ।  यदि  हम  ही  इन  योग्य  डाक्टरों  को  नौकरी

 पर  नहीं  रखेंगे  टो  इन्हें  शौर  कौन  नौकरी  देगा  ?  मंत्री  महोदय  को  इस  मामले  की  जांच  करनी  चाहिये  ।

 पता  नहीं  इस  विश्वविद्यालय  का  क्या  होगा  ।  यहां  wa  विश्वपति लय  बनाने का  है  ।

 पांडिचेरी  में  भूमि  बहुत  ही  सीमित  है  ।  यदि  feat  के  लोगों  को  शंभू  वितरित  की  जाये  तो  प्रत्येक

 ब्यक्ति  को  10  सेंट  भूमि  नहीं  मिलेगी  ।  हमारे  राज्य  में  कृषि  सुधार  के  लिए  वैज्ञानिक  ढंग  से  कुछ

 कार्यवाही  अवश्य  की  जानी  चाहिये  ।  क्रिया  समूचे  पांडिचेरी  राज्य का  wet  भण्डार  है  लेकिन  वहां

 जल  की  अभाव  है  ।
 निस्सन्देह  सरकार  भूमिगत  काती  की  खोज  करने  के  यपाशर्बित  प्रयत्न  कर  रही

 है  परन्तु  कशयकल  में  पर्याप्त  पानी  नहीं  है  ।  सरकार  इसे  गम्भी रता  से  ले  तथा  इस  समस्या  को  कुल  करने

 का  प्रयत्न  करे

 पानीਂ  वितरण  सम्बन्धी  होने  वालीਂ  वार्ता  में  पांडिचेरी  के  प्रतिनिधि  को  भी  रखा  जाये  ।  तथा  वे

 ATT  बात  ि श्राग  सकेंगे  ।  पांडिचेरी  में  कम  से  कम  एक  न्यायिक  आयुक्त  का  न्यायालय  स्थापित  किया

 जाये  ।  सरकार  के  सा  मने  उसकी  स्थापना  के  लिये  कया  अ्रड़चन है  ।  मंत्री  महोदय  इसकी  जांच  करें  |

 उप-न्यायाधीशों  शोर  जिलाधीशों  का  भी  wer  स्थानों  पर  स्थानान्तरण  किया  जाये  ।  एक

 न्यायाधीश  के  एक  स्थान  20  या  30  ब्र  तक  लगाता र  रहने  से  लोगों  को  उचित  न्याय  नहीं  मिल

 सकता  |  यदि  संविधान  में  उनका  स्थानान्तरण  wer  राज्यों  में  किए  जाने  कीਂ  व्यवस्था  नहीं  है  तो  उन्हें

 meg  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  स्थानों रित  क्रिया  ज़ाए  ।  इससे  समस्या  हुल  हो  जायेगी  ।  इस  झोर  ध्यान  दिय

 जाये  ॥
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 Supplementary  Demands  for  Grants  (Tamil  Nadu),  1976-77  Bhadra  1,  1898  (Saka)
 nee

 faa  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुशीला  :  पॉंडिचेरी  के  Nt ° qt  द्वारा  उठाई

 गई  मो  बातो  पर  गौर  रतिया  जाएगा  ।  हम  यथाशक्ति  संदाय ता  देने  का  प्रयत्न  करेंगे  ।

 जहां  तके  20  सुन्नी  कार्यक्रम  का  सम्बन्ध  हैं  पांडे वे रो  में  इसे  लागू  किया  जा  रहा  है  ।  परिवार

 नियोजन
 i  यं  विशेष  रूप  से  अच्छा  हुआ  है  ।  राज्य  ने  लगभग  लक्ष्य  से  प्रतीक  काम  कर  दिखाया

 कुछ  मामले  ऐसे  हो  हैं  जिनमें  जब  रास्ते  को  गई  डो  ।  फिर  भो  रार  को  जरबरदस्तो  करने

 की  कोई  नीति  नदीं  है  ।  इर  नें  तक लता  भी  नहों  faa  सकती  कयोंकि  यहँ  तो  स्वैच्छिक  आन्दोलन  है  ।

 सभापति  महोदय  :  पाँडिचेरी  संघ  राज्य  क्षेत्र  को  वर्ष  1976-77  को  अनुदानों  को

 लिखित  श्रीपुर  माँगें  मतदान के  लिए  रखी  गई  तथा  स्वकृत  हुई  :

 Thi  following  supplemen  demands  for  grants  in  resepect  of  the  Union

 ae
 Territory  of

 Pondicherry
 were  put  and

 adopted.  ae  ae

 मांग  TSIT  शत

 कथ्य  Paneer  fet  ना  ae

 3

 aa

 राजस्व  पंजों

 रपए
 रुपए

 रा  स्व  e  1,15,000

 3,15,000  लरा
 16.  से  ग  निंवृत्तिलाम

 18  शिक्षा  15,81,000  ewe

 19  चिकित्सा  4,00,000

 23  wea  रिता  1,68,000  7,13,000

 — 25  गप्पी  87,000
 a

 ee  et  cee  ee  oe

 विनियोग  3)  1976

 PONDICHERRY  APPROPRIATION  (No.  3)  BILL,  1976

 बित  मंत्रालय
 में  उपायों  सुशीला

 :  मैं  प्रसर  तव  करता हुं  थिਂ  वितीय

 ai  (976-77  को  सेतिया  के  बे  पॉंडिचेरी  कंध  राज्य  क्षेत्र  को  संजित  निधि  में  से  कतिपय

 ate  wheat  के  संदाय  ale  विनियोग  को
 oceans

 कितने  वले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  को

 दी  जाए  ।

 सभापति  महोदय
 :  प्रश्न पह  है

 ee  वित्तीय  वर्ष  1976-77  की  सेवायों  के  पाँडिचेरी  संध  राज्यक्षेत्र  की  संचित

 में  से  करियर  are  राशियों  के  संदाय  ale  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने

 art  विधेयक  को  स्थापित  करते  की  अनुमति  दो  जाये  |

 प्रस्ताव  स्व  कृत
 ।

 The  motion  was  adopted.
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 23  1976  अनुदानों  की  श्रीपुर  मांगे  ),
 1976-77

 stv  सुशीला  रोहतगी :
 मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  क्रूरता  हूँ  ।

 मैं  प्रस्ताव  रती  हुं

 वित्तीय  ag  1976-77  की  सेवाझों  के  लिय  पांडिचेरी  संध  राज्यक्षेत्र  की  संचित

 निधि  में  से  कतिपय  ate  राशियों  के  संदाय  ate  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने

 वाले  विधेयक  पर  विचार  जरिया  जाये  17”

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  !

 वित्तीय  वर्ष  1976-77  की  संवादों  के  लिए  पांडिचेरी  संध  राज्य  क्षेत्र  की  संचित

 निधि  में  से  फिलिप  ate  राशियों  के  संदीप  श्री  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने

 वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  पी

 प्रस्ताव  स्वागत  et

 The  motion  was  adopted.

 t | सभापति  महोदय :  wa  हम  खण्डवार  चर्चा  करेंगे

 प्रश्न यह  है  :

 a  ८  |  रि  विधेयक  करा  नाम  विधेयक कि  खण्ड  2-3,  खण्ड  1,  अधिनियमन

 का  अंग  बने  (1

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted

 खण्ड  2-3,  खण्ड  1,  अधिनियमन  सुत्र  ate  विधायक  का  नाम

 विधेयक में  जोड़  दिये  गये  ।

 Cla saad a uses 2
 added  to  the  a

 Schedule,  Clause  1,  the  Enacting  Formula  and  the  title  were

 श्रीमती  gate  रोहतगी :
 मैं  प्रस्ताव  करती

 हुं  ॥

 काश  है
 विधेयक  पारित  किया  ज  Tc स

 सभापति  महोदय :  प्रशन  यह  है  ।

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 gar  ।

 The  motion  was  adopted.
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 and  Indian  Standard  Wagon  Company  1976
 ationalisation)  Bill

 August  23,

 बन  कम् पतो  ate  इण्डियन  स्टैंड  बिन  कम्पनी  विधेयक

 शरीर

 you  कम्पनी  लिमिटेड  (saRAI  का  जैन  शौर  आस्तरण

 विधेयक

 BURN  OMPANY  AND  INDIAN  STANDARD  WAGON  COMPANY,
 (NATIONALISATION)  BILL

 and

 \  BRATHWAITE  AND  COMPANY  (INDIA)  LIMITED  (ACQUISITION  AND

 TRANSFER  OF  UNDERTAKINGS)  BILL

 श्रीवास  att  संसदीय  कार्प  मंत्री  के ०
 :  मेरा  सुझाव है  कि  मत

 संख्या  15,  16  को  एक  साथ  ले  लिया  जाए  क्योंकि  दोनों  का  विषय  एक  प्रकार  से  समान  ही  है  ।

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  मैं  प्रस्ताव  करता  हं

 देश  की  व्यवस्था  की  श्रावश्यकताओओं  के  लिये  अत्यावश्यक  माल  का  उत्पादन  जारी

 रखना  सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि  से  बने  कम्पनी  श्र  इण्डियन  स्टैंड  बिन  कम्पनी

 लिमिटेड  के  उनकों  अजन  का  तथा  उससे  संबन्धित  या  उसके  शीषर्क

 विषों  का  उपबन्ध करने  वाले  विधेयक  पर  बिचार  किया  जाय

 कि  देश  की  आवश्यकताओं  के  लिए  aarp  माल  का  उत्पादन  जारी  रखना

 सुनिश्चित  करने  के  प्रयोजन  के  लिए  मैसेज  ब्रेयूवेंट  एण्ड  कम्पनी  )  लिमिटेड

 के  उपक्रमों  के  भ्र जन  तथा  उससे  सम्बन्धित  या  उसके  झ्रानबणगिक  विषयों  का

 उपबन्ध  करने  वाले  बविश्वेयक  पर  विचार  किया  जाय े।

 टर्न  विधेयकों  पर  चर्चा  शुरू  किये  जाने  से  पहले  मैं
 संक्षेप  में  इन

 उपायों  के  अर्जन  की  पृष्ठभूमि

 के  बारे  में  बताना  चाहता हूं  ।
 राष्ट्रपति  नेਂ  23  जन  1976  को  बनें  wera  और  gfesaq

 eaves  तीन  कम्पनी
 करण  )  अध्यादेश

 1976  कौर  ब्रेथवेट  एण्ड  कम्पनी
 )

 लिमिटेड

 का  omit  शौर  अध्यादेश  1976,  नामक  दो  अध्यादेश  जारी  किए  ।  इसके

 रा  इन  उपक्रमों  की  तीन  कम्पनियों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  ।  का  कार्यभार  संभालने

 के  लिए  भ्र भि रक्षक  नियुक्त  किए  गए  तथा  इनका  काय  चलाने  के  लिये  शीघ्र  ही  कम्पनियों  का  गठन  किया

 जाएगा

 देश  की  अर्थव्यवस्था  के  लिए  आवश्यक  वस्तु ग्न ों  के  उत्पादन  में  लगी  बन  एण्ड  कम्पनी  fito

 1966-67  तक  ठीक  प्रकार  काम  कर  रही  थी  लेकिन  are  में  उसमें  गिरावट  खाने  लगी  ।  उनका

 वित्तीय  दिवाला  निकल  गया  तथा  तुरन्त  बन्द  किए  जाने  का  खतरा  पैदा  हो  गया
 |

 तथा  सरकार
 को

 संसद  के  एक  अधिनियम  के  द्वारा  1:8  197 8  को  इलका  प्रबन्ध  हाथ  में  लेना  पड़ा  ।

 उस  समय  यह  स्पष्ट  कर  दिया  गया  था  कि  राष्ट्रीयकरण  होने  तक  इनका  प्रबन्ध  सरकार  द्वारा

 हाथ  में  लिया  जा  रहा  है  ।  इंजीनिय  रिग  के  महत्वपूर्ण  सामान  का  उत्पादन  करने  वाली  ब्रेसलेट  एण्ड  कम्पनी
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 ai  कम्पनी  श्र  इण्डियन  eee  बैगन 1  1898  )

 कम्पनी  (  राष् कवि करण  विधेयक

 लि०  में  भी  गिरावट  दाने  लगी  थी  तथा  1971  में  उपक्रम  बन्द  हो  गया  ।  शीघ्र  जांच  के  बाद

 सरकार  आगे  पराई  ौर  1971  में  इसका  प्रबन्ध  हाथ  में  ले  लियां  ।  सरकारी  प्रबन्ध  के

 mata  कम्पनियों  के  कार्यकरण  में  समुचित  सुधार  gat  है  किन्तु  दुर्भाग्यवश  लाभप्रद  आडंबरों  के

 श्राधघार  पर  सरकार  और  बैंको  द्वारा  भारी  ब्याज  दरों  पर  जो  ऋण  दिया  गया  था  उसके  कारण  वित्तीय

 व्यवस्था  में  कभी  भी  सुधार  नहीं  ant  इन  परिस्थितियों  में  सरकार  ने  23  1976  को  एक

 mea  जारी  किया  जिसमें  सभी  उपक्रमों  को  1-4-1975  से  अधिगृहित  माना  गया  |

 उपक्रमों  की  तीनों  कम्पनियों  के  मचा  रियों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  gor  भ्र  पर्याप्त  उपबन्ध

 किए  हैं  ।  कोई  भी  व्यक्ति  जोकि  औद्योगिक  विद  1947  के  अ्ल्तमंत  at  श्रेणी

 में  श्राता  है  तथा  किसी  उर्षक्रम  1-4-1975  से  पहले  नौकरी  कर  रहा  है  उसे इन  विधेयकों के  भ्रन्तगंत

 बनने  वाली  सरकारी  कम्पनी  को  कर्मचारी  माना  जाएगा  ।  उसे  पेंशन  उपदान  तथा  सैन्य  मामलों  के

 सम्बन्ध  में  समान
 अधिकार  कौर  विशेषाधिकार  प्राप्त  होंगे

 कोई  भी  व्यक्ति  जोकि  श्रौद्योगिक  विवाद  1947  के  श्रन्तगंत  केंद्र  की  श्रेंणी  में

 नहीं  भ्राता  लेकिन  जो  किसी  भी  उपक्रम  में  1-4-75  से  पहले  नौकरी  कर  है  वह  पद  पर

 waar  सेवा  में  उसी  wats  के  लिए  बना  रहेगा  तथा  उसे  समान  वेतन  प्रप्त  होगा  ग्रोवर  उस  पर  समान

 शर्तें  भी  लागू  की  जाएंगी  तथा  उपदान  झ्र ौर  अन्य  मामलों  के  सम्बन्ध  में
 उसे  वही  aera  व

 विशेषाधिकार  प्राप्त  होंगे  ।

 विधेयक  में  ०एस  ०डब्ल्य ूके  लिए की  गई  25.23  करोड़  रुपये  की  राशि  की  व्यवस्था

 तथा  ब्रेसलेट  को  के  लिए  दी  जाने  वाली  16.  25  करोड़  रुपये  की  राशि  के  बारे  में  काफी

 विचार  विमश  करके  ही  इस  निष्क  पर  पहुंचा  गया  है  ।.  हमने  उपक्रमों  की  आस्तियों  ate  देयता भ्र ों

 श्र  सुधार  तथा  विकास  के  लिए  उनमें  कितनी  क्षमता  है  इन  सभी  पहलों  पर  विचार  किया  है  ।

 बने  झ्राई०एस०डब्ल्यू  के  मामले  में  सरकार
 .

 ऋण  कपड़ा  उपक्रम  )  श्रंघिनियंभ ,  1974

 वाला  ढांचा  अरपना  सकती  थी  गौर  भूगतान  के  मामले
 में

 प्राथमिकताओं  का  वहीं  क्रम  अरपना  कर  भुगतान

 भ्रायुवत से  भुगतान करा  सकती  ।  थी
 ।

 ब्रेसलेट  के  मामले  में  16.  25
 करोड़  रुपये

 की
 राशि  से  सरकारी

 ऋणों  का  भी  भुगतान  होना  मुश्किल  है  जोकि  लगभग  22.  95  करोड़  रुपये  के  करीब  मत

 मिकताश्रों'की  योजना  थोड़े  भिन्न  ढंग  से  तैयार  करनी  होगी
 ताकि  प्रबन्ध  कार्य  को  हांथ  में  लेने  के  ate

 श्रमिकों  के  हितों  पर  कुप्रभाव  ने  पड़े  ।

 सरकार  ने  उपक्रमों  के  दायित्वों  तथा  उनके  सुधार  एवं  .  विकास  की  क्षमता  को  देखते  हुए  बहुत

 उद्देश्यपूर्ण  एवं  संगत  कार्यवाही  की  हर  मामले  पर  विचार  किया  गया  है  अर  यह  प्रयास  किया  गया

 है  कि  कर्मचारियों  को  उनकी  देय  राशि  प्राप्त  मैं  आशा  करता  हूं  सभी  माननीय
 सदस्य  इन

 विधेयकों  का  समर्थन  करेंगे  |

 सभापति  महोदय :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हम्ना

 सकी  देश की  अव्यवस्था  की  झ्रावश्यकताओं  के  लिये  अत्यावश्यक
 माल  का  उत्पादन

 जारी  रखना  सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि  से  बने  कम्पनी  स्टैण्डर्ड
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 Burn  Company  and  Indian  Standard  Wagon  Company

 (Nationalisation)  Bill.  Bhadra  1,  1898  (Saka)

 सभापति

 कम्पनी  लिमिटेड  के  उपक्रमों  के  भजन  का  तथा  उससे  सम्बन्धित  या  उसके  अलैंगिक

 विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाएं  15.0

 देश  की  आवश्यकताओं  के  लिए  अत्यावश्यक  माल  का  उत्पादन  जारी  सुनिश्चित

 करने  के  प्रयोजन  के  लिए  मिस  sate  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड  के

 उपक्रमों  के भप्रजेन  का  तथा  उससे  सम्बन्धित  या  उसके  ईरान  षणिक  विषयों  का  उपबन्ध

 करने  व।ले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये

 थ्री  दिनेश  भड़ाना  :  मैं  मन्त्री  म  द्वारा  प्रस्तुत  इन  दोनों  विधायकों  का  स्वागत

 करता  यह  सच  है  कि  यह  कम्पनियां  रेलवे  के  लिए  anal  का  निर्माण  कर  रही  थी  ।  उनके  उत्पादन  में

 भारी  गिरावट  श्र  रही  थी  सरकार  को  a  बढ़कर  इन  कम्पनियों  के  प्रबन्ध  काय  को  अपन  हाथ

 में  लेना  पड़ा  ।  इन  विधेयकों  का  समान  करते  हुए  मैं  मन्त्री  महोदय  से  कुछ  स्पष्टीकरण  चाहता  हुं  ।

 सरकार  अधिकार  में  लेने  के  पश्चात  वतन  छुट्टी  मंजूरी  शादी  के  भूगतान  की  जिम्मेदारी  ले  ली

 किन्तु  जहां  तक  अघिकार  में  लेने  से  ga  की  अवधि  का  सम्बन्ध  सरकार  श्रमिकों  की  देय  राशियों  के

 भगतान  की  कोई  जिम्मेदारी  लेने  के  लिए  तैयार  नहीं  इसके  अतिरिक्त  सरकार  उन  बड़ी  राशियों

 ag  खाते  में  डालने  के  लिए  तैयार  है  जोकि
 कम्पनी ने  बेक  शादी से  ऋण  के  रूप  में  ली  कर्मचारियों

 की  उस  राशि  का  क्या  होगा  जो  इन्होंने  सरकार  द्वारा  कम्पनी  को  अधिकार में  लेने  से  पूर्व  अपनी  भविष्य

 निधि  आदि  में  जमा  की  थी ?

 मन्त्री  महोदय  ने  ग्रा श्वा सन  दिया  है  कि  राष्ट्रीयकृत  कारखानों  में  उन  कम्पनियों  के  कमरा  रेलों

 की  सेवा  शर्तें  ज्यों  को  त्यों  रहेंगी  ।  किन्तु  मुख्यालय  के  कम  चा रियों  का  क्या  होगा  लग  क्या  वे  अ्रपनी

 अपनी  कर  नयों  के  मुख्यालयों  में  ही  काय  करते  रहेंग  या  उनकी  छटनी  कर  दी  जाएगी  ।  यह  बात  स्पष्ट

 की  चाहिए  ।

 अपने  अधिकार  में  लेने  के  बाद  की  के  लिए  कम्पनियों  की  देहातों  को  निपटाने  के  लिए

 भुगतान के  रूप  में  एक  बहुत  बड़ी
 राशि  ली  जा  रही है

 ।  यदि  शेयर  धारियों को  कुछ  दिया  जा  रहा  है

 तो  मैं  इसका  पुरी  तरह  विरोध  करता  क्योंकि  मार्टिन  एण्ड  बनें  की  दस  बड़ी  कम्पनियों  में  से  यह

 एक  कम्पनी  है  जिसने  बड़े  पैमाने  पर  भ्रंश धारियों  तथा  सरकार  का  पैसा  हड़पा  है  ।  कम्पनियों  या  उनके

 अ्रंशधा  रियों  को  एक  भी  qe  क्षतिपूर्ति  के  रूप  में  नहीं  दी  जानी  चाहिए  |

 इन  कम्पनियों  में  महत्वपूर्ण  पदों  पर  भी  अपने  ही  प्राणियों  को  नियुक्त  किया  अता  है  च

 ag  उसे  पंद  कें  योग्य  हो  राष्ट्रीयकरण  के  पश्चात  उन्हीं  लोगों  को  इन्हें  चलाने  का  कार्यभार

 सौंपी  जाएगा  ।  सरकार  को  पुरी  तरह  सतक  होना  चा  हिए  झ्र  राष्ट्रीयकरण  के  पश्चात् उन उन  लोगों

 को  उन  पदों  पर  काय  नहीं  करने  देना  चाहिए  ।

 इन  दो  कम्पनियों  का  प्रमुख  ग्राहक  रेलवे  रेलवे  इन  एककों  के  लिए  जो  मूल्य  देता  है  वह

 किसी  भी  हालत  में  लाभप्रद  नहीं  है  ।  जब  तक  सरकार  इस  मामले  पर  रेल  मन्त्रालय  के  साथ  बातचीत

 नहीं  करती  aire  कोई  निर्णय  नहीं ले  लिया  जाता  तब  तक  यह  कहना  कठिन  हैं
 कि  राष्ट्रीकरण

 के
 पश्चात

 भी

 कम्पनी  का  भविष्य  क्या  होगा  ।
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 23  1976  बनें  wry  are  इण्डिया  ees  ara

 कम्पनी  )  विधेयक

 उत्पादन  में  विविधीकरण  की  अ्रावश्यकता  इस  काय  को  करने  के  लिए  तकनीकी  जानकारी

 रखने  वाले  सक्षम  व्यक्तियों  की  नियुक्ति  की  जानी  चाहिए  ।  साथ  ही  मूल्य  ढांचे  में  भी  सुधार  किया  जाना

 चाहिए  ताकि  वर्तमान  उत्पादन  प्रणाली  के  साथ  भी  ये  संयंत्र  प्रगति  कर  सकें  ।  यदि  प्रबन्ध  व्यवस्था

 कटिबद्ध  नहीं  है  ate  यह  इस  उद्योग  का  विकास  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  जानकर  नहीं  करता  तो  फिर  हम

 बेहतर  परिणामों  की  अपेक्षा  नहीं  कर  सकते  ।

 जहां  तक  औद्योगिक  सम्बन्धों  का  सम्बन्ध  है  ये  न  तो  मार्टिन  एण्ड  aq  कम्पनी  में  अच्छे  हैं

 कौर  न  ही  भाई  एस०  डब्ल्यू०  कम्पनी  में  ।  प्रबन्ध  व्यवस्था  के  कारण  ही  वहां  औद्योगिक  सम्बन्ध  बिगड़े

 quae  के  सिविल  ए  कक  में  कार्यकाल  के  दौरान  प्राधिकार  रियों  की  उपस्थिति  में  तीन  व्यक्ति  मर

 गए  ग्रोवर  कई  घायल  हुए  ।  इस  घटना  के  पश्चात  दोष-पत्र  जारी  किए  गए  ae  निर्दोष  कर्मचारियों  को

 निलम्बित  किया  गया  |  सी  भाई  ०यू
 ०  संघ  के  चार  नेता  तों  को  दोष  पत्र  जारी  किए  गए  ।  परामशंदात्ती

 समिति  के  माध्यम  से  यह  मामला  मन्त्रालय  के  ध्यान  में  लाया  ग्या  ।  मैं  जानना  चाहता  कि  इस

 सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 रात  को  यह  सुनकर  हैरानी  होगी  जब
 कमेंट्स  रियों  को  बोनस  या  कुछ  कौर  भुगतान  किया  जाता

 होते  इस  प्रकार  के  नेता  द्वार  पर  जबरदस्ती  उनसे  चन्दा  लेते  हैं  शर  यदि  कोई  री  उन्हें  पैसा  देने  a

 इन्कार  करता  है  तो  उसे  परेशान  जाता  है  कौर  प्रबन्धक  वग  भी  उसकी  कुछ  सहायता  नहीं
 करता  ।  प्रबन्धक  वर्ग  एसे  बदमाशों  की  हमेशा  सहायता  करता  है  ।  हावड़ा  बनें  आई  Uwo  डब्ल्यू०

 और  बेथवेट  के  दोनों  एककों  का  यही  हाल

 सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  अपना  भाषण  कब  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 तत्पश्चात  लोक  सभा  24  1976/2  1898  के  ग्यारह  बजे

 तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  eleven  of  the  Clock  on  Tuesday,  August  24,
 1976/Bhadra  2,  1898  (Saka).
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